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 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनूदित

 LOK  SABHA  DEBATES
 SUMMARISED  TRANSL
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 क

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 ee

 14  1974/23  1895

 Thursday,  March  14,  1974/Phalguna  23,  1895  (SAKA)

 लोक-सभा  ग्यारह  बज  कर  दो  मिनट  पर  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Two  Minutes  Past  Eleven  of  the  Clock

 |

 श्रध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  Speaker  in  the  chair  |

 प्रश्नों  के  मोखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 सरकार  द्वारा  चलाई  जा  रही  दुकानों  A  खाद्य

 +

 ५11.  श्री  Sto डी  ०  देसाई

 श्री  वी  ०  मायावन

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  15  1974 के  एक  स्थानीय  दैनिक  समाचारपत्न में

 शित  इस इस  समाचार  की  ate  दिलाया  गया  है  कि  सरकार  द्वार  चलाई  रही  दुकानों  बहुत सी

 वस्तुझ्नों में  बड़े  पैमाने  पर  wafer  होता  भर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतित्रिया  है
 ?

 feeq  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए  ०  के  ०  जी  ati

 एक  विवरण  arm हैं  ।

 faazra

 स  प्रश्न  का  संबन्ध  15  1974  के  हिस्दुस्तांन  टाइम्स  में  प्रकाशित

 चार  से  है  ।  इस  समाचार  में  उचित  दर  की  दुकानों  का  उल्लेख  किया  गया  है  ate  न  कि  सरकार

 द्वारा  चलाई  गई  दुकानों  का  इस  मामले  के  तथ्यों  का  पता  लगाने  के  लिये  भारतीय  उपभोक्ता  परिषद्‌

 से  यह  किया  गया  कि  वह  यह  बताए  कि  उन्हें  इस  रिपोर्ट  में  निहित  सुचना  किस  स्रोत  से  प्राप्त

 हुई  थी  इस  संबन्ध  में  स्मरण  पत्नों  के  भेजे  जाने  तथा  व्यक्तिगत  रूप  से  सम्पर्क  करने  के  बावजद  यह

 परिषद्‌  सूचना  नहीं  भेज  सकी  है  ।  जहां  तक  खाद्य  झपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  के  उपबन्धों

 को  लागू  करने  का  संबन्ध  उचित  दर  की  दुकानों  और  दूसरी  दुकानों  में  कोई  भेद-भाव  नहीं  रखा

 जाता है  ।
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 Oral  Answers  14  March,  1974 बाण

 ~
 खाद्य  पदार्थों

 में  श्रपमिश्रण  के  खतरे  को  रोकने  के  लिये  सरकार  द्वारा  जो  कुठेक  कदम  उठाएं

 गय  व  इस  प्रकार

 I  1964  में  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  श्रधिनियम  संशोधन  किया  गया  था  जिसके

 द्वारा  दण्ड  व्यवस्था  को  ate  अधिक  कड़ा  कर  दिया  गया  था  तथा  Tq C-< [sq  स्तर  पर  श्रौर

 उसके  साथ-साथ  थोक  विक्रेताओं  अथवा  अन्य  स्तरों  पर  जहां  कहीं  समझा

 मिलावट  को  रोकने  के  लिये  खाद्य  निरीक्षकों  शौर  उन  विश्लेषकों  को  नियुक्त  करने  की

 समवर्ती  शक्तियां  भी  भारत  सरकार  को  दी  गई  थी  ।  इस  श्रधिनियम  के  उपबन्धों  को

 शौर  भ्रधिक  कड़ा  बनाने  के  लिये  इसमें  श्रौर  संशोधन  करने  का  विवार  >

 एक  नई  खाद्य  झर  मानकीकरण  प्रयोगशाला  गाजियाबाद  स्थापित  की

 जा
 रही

 3.  केन्द्रीय खाद्य  कलकत्ता  में  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  area  कर  दिये  गये  हैं

 ताकि  प्रशिक्षित  site  श्रनभवी  विश्लेषक  तैयार  किए  जा

 4.  राज्य  संघ  शासित  सरकारों  से  अनरोध  किया  गया  है  कि  निम्नलिखित  बातों  पर

 विचार

 (i)
 खाद्य  नमूनों  विश्लेषण  करने  के  लिये  राज्यों  के  मेडिकल  कालेजों  को

 वर्तमान  का  उपयोग  करना  ;  श्रौर

 (ii)  चलती-फिरती  प्रयोगशालाश्रों की  व्यवस्था  करना  जो  नारों  में  खाद्य  पदार्थों

 भक  परीक्षण  करने  में  ase  सहायक  हो  सकती  हें  att  इस  तरह  खाद्य  पदार्थों

 की  क्वालिटी  का  पता  लगाने  में  व्यापारियों  और  उपभोक्ताओं र  की  सहायता कर  सकती

 हैं  ।

 5.  दिल्‍ली  के  जिन  मामलों  में  कड़ी  सजा  दी  उन्हें  रेडियो  और  टूर-दर्शन से  प्रसारित

 किया  गया  श्रौर  समाचार-पत्नों में  छापा  गया

 श्रों  डी
 ०  डी  ०  मैंने  विवरण  को  ध्यान  से  पढ़ा  है  ।  प्रश्न  खाद्य-वस्तुप्नों  में  मिलावट  का

 है
 ।

 सरकार  द्वारा  चलाई  जा  रही  दुकानों  पर  साफ  श्रनाज  उपलब्ध  होने का  नहीं  ।
 सभा  पटल  पर

 विवरण  से  मैं  संतुष्ट  नहीं  हूं  क्योंकि  सरकार की  उचित  दर  की  दुकानों  पर  जो  wart frat TET मिल  रहा

 है  वह  मिलावटी  है  ।  उनमें  wae  चीजें  मिली  हुई  होती  हैं  ।  क्या  यह  कहना  सही  होगा  कि  ये  चीजें

 प्राप्त  होने  के  बाद  मिलाई  जाती  हैं  अथवा  कि  उत्पादक  मिलाते  हैं
 ?

 ate  सरकार  qe  सुनिश्चय

 करने  के  लिये  क्या  कदम  उठा  रही  है  कि  राशन  के  वितरण  से  पूर्व  उसका  भली  प्रकार  निरीक्षण किया

 जादी  और  मिलावटी  खाद्य  पदाओ  की  बिक्री

 न

 की  सरि  उनको

 कोई

 संदेह

 हो  तो  az  दिल्ली

 बम्बई  या  वितरण  के  अन्य  किसी  भी  स्थान  पर  जाकर  देख  सकते  हैं

 श्री ए०  के  ०  face  :  खाद्य  पदार्थों  में  मिलावट  के  बारे  में  समय  समय  पर  समाचार  मिलते  रहते

 हैं  स्वास्थ्य  मंत्रालय  इस  समूचे  मामले  में  बहुत  सतर्क  है  विशेष  रूप  से  मिलावट  करने  के  तरीकों

 के  बारे  परन्तु  विशिष्ट  रूप  से  सरकारी  गोदामों  से  मिलावटी  खाद्यानों  को
 वितरण

 को  सूचना  हमारे

 पास  नहीं  है
 ।
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 wie?  at

 at  डी०  डी०  देसाई  ;  ज्  परिष्कृत  mera  बारे  में  नहीं  बल्कि  मिलावट  के  बारे  में  कह  रहा  मैं

 तो  यह  कह  रहा  था  कि  सरकार  द्वारा  चलाई  जा  रही  दुकानों  से  वितरित  होने  वाले  aa  में  ग्न्य

 चीजें  मिली  होती  हैं  ।  कया  मंत्री  महोदय  कृपया  बतायेंगे  कि  क्या  उन्होंने  पूछ-ताछ  की  बया  उन्होंने

 महाराष्ट्र  विधान  सभा  को  या  किसी  wea  राज्य  की  विधान  सभा  की  कार्यवाही  का  विवरण  पढ़ा  है

 जिसमें  बताया  गया  है  कि  किस  प्रकार  मिलावट  की  रही  सरकार  इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही

 कर  रही  है  ?  इसमें  किसी  को  बचाने  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  यह  तो  साफ  तौर  से  अन्य  तथा  न  खाने  योग्य

 वस्तुप्नों  का  जों  कि  बम्बई  तथा  श्रन्य  महानगरों  में  गेहूं  तथा  चावल  में  मिलाई  जा  रही  मैं  जानना

 चाहता
 अ
 ह  कि  यह  मिलावट  किस  स्तर  पर  होती  है  ate  सरकार  अथवा  fare  एजेन्सियां  इस  संदर्भ

 में  कहां  तक  ace  हैं  तथा  बाकी  खाद्यान्नों  को  हड़प  जाते  हैं  ?

 श्री  ए०  के
 ०  fare:  जहां  तक  स्वास्थ्य  मंत्रालय  का  संबन्ध  है  हम  गैर-सरकारी  ख्रोतों  सरकारी

 स्रोतों  से  वितरित  खाद्य  वस्तुओं  में  भेद  नहीं  करते  हैं  क्योंकि  खाद्य  पदार्थ  के  स्तर  का  निश्चय  करना

 दायित्व  है  ?  जैसा  कि  मैं  कह  चुका  हूं  हमें  इसकी  कोई  सूचना  नहीं  मिली  है  कि  सरकारी  गोदामों

 से  मिलावटीं  खाद्यान्न  वितरित  किये  गये  हैं  ।  यदि  खाद्यान्नों  में  कोई  बीज  aaa  ऐसी  कोई  चीज  पाई

 गई  है  तो  संभव  है  किन्हीं  कीटनाशक  cat  के  प्रभाव  से  या  किसी  प्रकार  के  कृषि  संबन्धी  कृत्य  के

 फलस्वरुप  ये  खाद्यान्न  खराब  हो  गये  परन्तु  इससे  हमारा  संबन्ध  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  तो  बड़ा  सीधा  सादा  था  कि  सरकारी  दुकानों  या  डिपुओं  पर  मिलावटी

 खाद्यान्न  प्राप्त  होते  हैं  ।  यह  तो  बड़ा  सरल  मामला  है  ।

 श्री  ए०  के
 ०

 हमें  कोई
 जानकारी

 नहीं  है  परन्तु  यदि  माननीय  सदस्य
 को

 किसी
 विशिष्ट

 मामले  की  जानकारी  है  तो  हम  उसकी  जांच  करेंगे

 श्री  जी  ०
 विश्वनाथन  :  यदि  मंत्री  महोदय  कहते  है  कि  उन्हें  मालूम  नहीं  है  तो  वह  बहुत  गलत

 बात  कह  रहे  हैं  ।  भारतीय  उपभोक्ता  परिषद्‌  के  अझरध्यक्ष  जोकि  सत्ताधारी  पक्ष  के  ही  हैं  ने  सरकार

 को
 यह  बताया  हैं  मामूली  पेय  पदार्थों  से  लेकर  सीमेंट  तक  में  तथा  काफी  से  लेकर  श्रौषधों  तक  में  सभी

 में  मिलावट  है  att  सरकार  चुप  बंठी  है
 तथा

 उसके  श्राधिकारी  कुछ  भी  नहीं
 कर

 रहे
 ।

 इस  व्यापक  रूप  से  श्रपमिश्रण  को  रोकने के  लिये  सरकार  क्या  कदम  उठाने  जा  रही  है  ?

 a
 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  स्वास्थ्य  मंत्रालय  से  संबद्ध  है  क्या  इसमें  खाद्य  में  मिलावट  का  विषय  है

 सीमेंट का  नही ं।

 श्री  जी  ०  विश्वनाथन  अपमिश्रण  का  विषय  स्वास्थ्य  मंत्रालय  के  झ्रधीन है  ।

 श्रध्यक्ष  झप  तो  इसे  एक  व्यापक  प्रश्न  बना  रहे  हैं  ।

 श्रोए० है ०  स्वास्थ्य  मंत्रालय  इस  समस्या  के  बारे  में  बड़ा  या  जागरूक  है  ।  उसका

 उपभोक्ता  नागरिक  परिषद्‌  तथा  अन्य  स्वयं  सेवी  साथ  बड़ा  निकट  का  समन्वय

 है  भ्र  एक  संयुक्त  दल  के  रूप  में  हम  मिलावट  के  इस  कुकृत्य  पर  कड़ी  दृष्टि  रखे  हुए  हैं
 ।

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  उपभोक्ता  परिषद्‌  ने  हमें  सुचना  दी  है  ।  हम  उपभोक्ता

 को  प्राप्त  जानकारी  के  सूत्र  को  तलाश  कर  रहे  है  परन्तु  हमें  खेद  है  कि  वह  हमें  भ्रभी  मिला  नहीं  है
 ।
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 >  l श्री जी  ०  विश्वनाथन  sea  परिषद्‌  के  श्रध्यक्ष  यहां  as  हैं  उनसे  सकते  ्

 श्रो  ए०  के  ०  हम  उपभोक्ता  परिषद, नभ  नागरिक  परिषद्‌  तथा  खाद्य  भ्रादि  मंत्रालयों के
 साथ  मिलकर  एक  समूह  के  रूप  में  परस्पर  सहयोग  के  साथ  काम  कर  रहे  हैं  हन  एक  वाव  sin  के  रूप

 में  .  ,  )

 शी  ज्योतिर्मय  ag:  वाच  डाग  केवल  भोंकते  हैं  काटते  नहीं  हैं  ।

 श्री  प्रबोध  चन्द्र
 :  मुझे  मंत्री  महोदय  पर  ही  बड़ी  दया  अरवी  है  ।  ण्क  तरक  ता  वह

 कहते  हैं  कि  उनका  मंत्रालय  बड़ा  was  है  परन्तु  देश  के  दुर्भाग्य  से  या  भाग्य  से  अपमिश्रण  कोई  मामला

 उनके  हाथ  नहीं  लगा  है  ate  उन्हें  कोई  जानकारी  नहीं  .  .  )  कया  मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य

 से  भी  झधिक  भ्रामक  तथा  गलत  वक्तव्य  हो  सकता  उन्हें  जानकारी  एकब्रित  करने  के  लिये  बाहर

 तो  नहीं  जाना  वह  किसी  भी  दुकान  पर  चले  जायें  श्रौर  स्वयं  देख  ले  ।  मैं  यह  नहीं  कहता
 कि

 वह  श्रमुक-म्रमुक*दुकानों  पर  मैं  उन्हें  चुनौती  देता हूं  कि  वह  चाहे  कोई  दुकान  पर  चले  जायें  उन्हें यह

 पाकर  श्राश्चर्य  होगा  कि  हर  दुकान  में  कम  से  कम  10  प्रतिशत  मिलावट  तो  जरूर  है  ।  उन्होंने  नागरिक

 परिषद्‌ का  हवाला  दिया
 >
 @  कि  देश उसके  श्रध्यक्ष  श्री  गुलजारी  लाल  नन्दा  ने  बारबार  वक्तव्य  दिये

 में  सबसे  बड़ी  बुराई  खाद्य  पदार्थों  में  भ्रपमिश्रण  की  है  ।

 परन्तु  मंत्री  महोदय  कहते  हैं  कि  उन्होंने  नागरिक  उपभोक्ता  परिषद्‌  तथा  मंत्रालय  के

 बीच  बड़ा  गहरा  समन्वय  बना  रखा  है  फिर  भी  उन्हें  का  कोई  मामला  नजर  नहीं  श्राता  हैं  ।

 मैं  उनसे  कहूंगा  कि  वहू  कोई  वक्तव्य  न  दें  जो  कि  तथ्यों  पर  झाधारित  नहीं  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  अपना  प्रश्न  पूछे  ।  कृपया  भाषण न  दें  |

 श्रीए०  के०  मैं  art  स्थिति  स्पष्ट  करना  चाहता  ह: अ  मैंने  यह  नहीं  कहा  कि  अपमिश्रण

 नहीं  हो  रहा  है  ।  यह  तो  हो  रहा  है  ।  मैं  तो  सभा  के  समक्ष  यह  स्पष्ट  कर  रहा  हूं  कि  हम  उपभोकता

 नागरिक  परिषद्‌  तथा  अरन्य  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  संगठनों  के  सम्पर्क  करते  हुए  अपमिश्रण

 की  इस  बुराई  पर  कड़ी  दुष्टि  रखे  हुए  परन्तु  साथ  ही

 > श्री  जी  ०  विश्वनाथन :  ag  इसी  बात  को  दोहरा  रहे  हैं  सरकार  ने  क्या  ठोंस  कदम  उठाये  Qr

 वह  यह  बताये ं।

 श्री  श्रध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न  सरकार  द्वारा  चलाई  जा  रही  दुकानों  के  बारे  में

 श्री  ए्०  के
 ०

 किस्कू
 :

 इसका  दूसरा  पक्ष  न्यायालय  संबन्धी  नियम  भी  य  हू  पक्ष  पहले  इतना  सक्रिय

 नहीं  था  ate  मैं  ्रापकी  बता  दूं  कि  aa  इस  प्रवृत्ति  में  परिवतेन  हुआ  है  ate  दण्ड  कानून  लागू  किये

 जा  रह ेहैं  ।  इसके  अतिरिक्त  मैं  यह  भी  बता  दूं  कि  तथ्यों  तथा  अ्रांकड़ों  के  aaa  अव  कम

 होता  जा  रहा  .  .  )

 श्री जी  ०  विश्वनाथन :  नहीं  ।  भ्रपमिश्रण  तो  दिन  प्रतिदिन  बढ़ता  जा  रहा  है  ag  बिल्कुल  गलत

 बात  कह  रहे  यह  सरासर  है  ।  यह  एक  जिम्मेवार  मंत्री  है  परन्तु  एक  गैर-जिम्मेवार  वक्तव्य

 दे  रहे  हैं  ।
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 eee  अ  थ

 eae  महोदय  :
 भाप  कहते  हू

 कि
 अ्रपमिश्रण

 है  हो
 फिर  इसमें  कसी  कहाँ  हे

 हो  रही  है

 श्री  के  ०  गोपालन  भा  elegy  के  Tat TAT  से  इस  देखते  कि  खाद्य में  मिलावट को

 रोकने  dat  अधिनियम  में  वर्ष  1969  में  संशोधन  किया  गया  था  जिसके  श्रन्तगंत  दण्डाथ  खण्डों  को

 भ्रघधिक  कड़ा  बनाया  गया  था  ate  सरकार  को  भी  श्रतिरिक्त  शक्तियां  दी  गई  थीं  ।  मैं  जानना  चाहंगा

 कि  इस  श्रपराध  के  लिये  aa  तक  कितने  व्यक्तियों  को  दण्डित  किया  गया
 >
 @

 ?

 श्री To  के  ०  ध  जहां  तक  झधिनियम  का  संबन्ध  सभा  को  मालम  है  कि  हम  इस  झ्धिनियम

 में  व्यापक  संशोधन  करने  जा  रहे  |  कुछ  चीजें  बदलती  है  भ्र  इसके  लिये  हम  चाल  aa  में  संशोधन

 बविधयक  पेश  करने  जा  रहे  हैं  ।

 safer  में
 कमी

 के  वारे  में  जैसा
 कि

 मैंने  कहा  है  कि  मैं  भ्रपनी  जानकारी
 के  झाधार  पर  बता

 द  कि  at  1964  में  जिन  नमनों  में  sofas  पाया  गया  था  उनकी  प्रतिशतता

 अध्यक्ष  महोदय :  नहीं  |  प्रश्न  यह  नहीं  है
 ?

 शी  के  ०  मंत्री  महोदय  ने  शायद  मेरे  प्रश्न  को  नहीं  समझा  fi  मैंने  पूछा  है  कि  aa  तक

 कितने  व्यक्तियों  पर  मकदमा  चलाया  गया  तथा  उन्हें  दण्डित  किया  गया
 ?

 Shri  Ram  Kanwar  He  has  denied  that  he  has  any  information  about  adulteration

 Perhaps  he  gets  good  commodities  at  his  house  The  very  milk  which  we  used  to  get

 two  months  ago  is  not  quite  diluted  If  the  food  stuffs  now  made  available  to  the  MPs

 are  sent  to  the  Hon.  Minister,  then  only  he  would  know  how  much  adulterated  those

 are  eee  oe

 Mr.  Speaker  Please  ask  your  question

 Shri  Ram  Kanwar  My  question  is  how  cases  of  adulteration  have  been  detected

 during  last  two-three  months,  if  no,  does  it  not  prove  the  slackness  on  the  part  of  his

 Ministry  ?

 श्री ए०के० है ०  feen:  मैं  ने  यह  नहीं  कहा हा  कि  खाद्य  में  मिलावट  नहीं  हो  रही  है  ।  मेंने तो

 हैकि  स्वास्थ्य  मंत्रालय  श्रपमिश्रण  के  साथ  संघर्ष  कर  रहा

 इस  भ्रधिनियम की  क्रियान्विति  मुख्यतः  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  होती  है  wit

 साथ  निकट  का  सम्पर्क  बनायें  हुए  हैं  श्रौर  हम  इसके  लिये  हर  संभव  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  श्रपमिश्रण

 को  कम  से  कम  किया  जा  सके  जैसाकि  मेरे  माननीय  सहयोगी  श्री  खाडिलिकर  ने  यहां  बेठ

 पिछने  सत्र  में  वक्तव्य  दिया  था  कि  अपमिश्रण  करना  एक  बड़ा  मनाफे  का  उद्योग है  )

 श्री एस  ०  ए  ०  कादर  :  विभाग  में  एक  बड़ा  निरीक्षक  वर्ग  सभी  प्रकार  के  खाद्य  पदार्थों  की  जांच  के

 लिये  रखा  जाता  है  जोकि  सहकारी  संस्थाश्रों  तथा  उचित  दर  की  दुकानों  से  सप्लाई  किया  जाता  है  ।

 क्या  इन  निरीक्षकों  के  जीवन  यापन  के  ढंग  की  जांच  करना  वांछनीय  होगा  जो  कि  उन्होंने  श्रपनी  सेवा

 में  ग्राने  के  बाद  से  भ्रपनाया  है  a  कि  उसके  बाद  से  उनके  शरीर  व  दिमाग  में  कितनी  प्रगति  हुई  है

 मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हू  ं  वह  केन्द्रीय  जांच  ब्यरों  के  द्वारा  इस  प्रकार  जांच

 कराने को  तैयार  है
 ?



 Oral  Answers  14  March,  1973

 oan  महोदय
 :

 यह  एक  बड़ा  सुझाव  है  ।  बेहतर  है  श्राप  इस  तरह  की  जांच  करायें
 ।

 कोई  उत्तर  देने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  wa  छोड़  श्राप  मेरे  साथ  इस  प्रकार  दलीलबाजी  मत

 कीजिए  जैसे  कि  श्राप  मुझे  श्रपनी  कोई  चीज  बेच  रहे  हों  oat  जो  प्रश्न  किया  है  उससे  ऐसा  लगता

 है  जैसे
 कि

 मैं  वह  माल  खरीद  लूंगा  ।

 श्रो  सोमनाथ  चटर्जी  :  मेंने  एक  प्रश्न  पुछना  है

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं  झ्रापको  बाद  में  बुलाऊंगा  |

 श्री ए०  के०  एम०  समाचर  पत्नों के  समाचारों  से  यह  अरब  स्पष्ट हो  गया  है  कि  सरकारी  राशन

 की  दुकानों  से  सप्लाई  किये  जाने  वाले  खाद्य  gard  मानव  के  खाने  योग्य  नहीं  है  ।  क्या  सरकार  ने  ऐसी

 कोई  व्यवस्था  की  जो  खाद्य  में  मिश्रण  के  सभी  मामलों  को  देख  सकें  ।  यदि  हां  तो  इस  बला  को

 रोकने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  मए  हैं  ?

 श्री  ए०के०  मैं  इस  प्रशन  का  पहले  उत्तर  दे  चुका  Bp |

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  कुछ  दुकानदारों  के  विरुद्ध  तो  मुकदमें  चलाये

 गये  हैं  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  ऐसे  कितने  के  विरुद्ध  मामले  चलाये  गये  है  जोकि  खाद्य  पदार्थों

 के  वितरण  के  लियें  सरकारी  दुकाने  चलाते  हैं  और  उन  में  कितने  व्यक्ति  न्यायालय  द्वारा  बरी  कर
 दियें

 गय े?

 श्री  ए०  के
 ०
 ध  मुझे  खेद  है  कि  मैं  इस  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दे  मैं  तो  माननीय  सदस्य

 को  उन  मामलों  की  संख्या  बता  सकता  हूं  जिन  पर  मुकदमें  चलाये  वर्ष  1969  में  40,661  मुकदमें

 चलाये  गयें  जिनमें  से  26,223  को  दण्ड  मिला  तथा  केवल  857  को  वष  1972  में  21,600

 मुकदमें  चलाये  गये  ।  मैं  यहां  फिर  कह  दूं  कि  हम  सरकारी  दुकानों  तथा  प्राइवेट  दुकानों  में  इसਂ  संदर्भ

 में  भेद  नहीं  रखते  हैं  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  केवल  सरकारी  दुकानों  से  संबन्धित है  ।

 श्री  ए  ०  के  ०  किस्क  1972  में  21,863  मुकदमें  चलाएं  11,889  व्यक्ति  दोषी  पाएं  गए

 श्रौर  3,795  व्यक्तियों  को  कारावास  दिया  गया |

 हाल  ही  में  हमने  यह  जानने  के  विशिष्ट  प्रयत्न  किए  थे  कि  यहां  खाद्य  पदार्थों  में  किस  सीमा

 तक  श्रपमिश्रण  हो  रहा  है  ae  यह  कि  इसे  कैसे  रोका  जाए  ।  जनवरी
 1974

 में
 दिल्‍ली

 में
 185

 नमूने

 लिए  गए  जिसमे ंसे  10  मामलों  में  खाद्य  अपमिश्रण  पाया  गया  ।  इनका  संवन्ध  निर्मातायों  से  किन्तु

 थोक  व्यापारियों श्रौर  स्टाककिस्टों  में  से  187  व्यक्तियों  से  नमूने  लिए  गए  थे  इनमें  से  30  मामलों  में ७

 खाद्य  भ्रपमिश्रण  पाया  गय  ।  खुदरा  व्यापारियों  से  280  नमूने  लिए  गए  थे  जिसमें  10  नमूनों  में

 मिश्रण  पाया  गया  |

 मंत्रालय  में  हमने  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  बनाई  है  प्रौर  इसके  माध्यम  से  हम  दिल्‍ली

 प्रशासन  न्यायपालिका  को  मामलों  के  बारे  में  लिखते  हैं  ।  जैसाकि  मेंने  कहा  यह  एक  हल ग्रच्छा

 बात  है  ate  हमें  इसे  प्रोत्साहित  करना  चाहिए  मैं  इसी  बात  को  समझा  रहा  हमने  इस  मामले  से

 निपटने  के  लिए  कुछ  विशेष  मजिस्ट्रेटों  को  नियुक्त  करने  के  लिए  कहा  है  we  हमने  देखा  है  कि  इस

 मामले  में  न्यायालय  अब  काफी  सख्त  है  ।
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 श्री  श्रमृत  नाहटा  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरक

 रात  की  एक  खार  मेकिंग  कंपनी के  एक  कर्मचारी  से  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  ।  जिसमें  यह  ग्रारोप  गया  है  कि  कम्पनी  ने

 बनाने  और  उसे  पैक  करने  में  घटिया  a  सामग्री  का  प्रयोग  किया  है  यदि  ते

 के  विरुद्ध  क्या  का्वाही  की  जा  रही  है  क्योंकि  इस  सदन  का  एक  वरिष्ठ  सदस्य  उस  कम्पनी  से  सम्बद्ध

 है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  सरकार  द्वारा  चलाई  जा  रही  दुकानों  के  संबन्ध  में  |  झाप  शिकायत

 की  एक  प्रतिलिपि  wat  महोदय  को  भेज  सकते  हैं  ।

 श्री सोहनराय कलिंग  नायर  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा है  कि  उनका  मंत्रालय  अपमिश्रण  के  मामले

 में  काफी  ata  है  ae  भ्रपमिश्रण  के  विस्तार  में  कुछ  सीमा  तक  कमी  arg  है  ।  मैं  उनसे  जानना  चाहता

 हूं  कि  कया धट  इस  बात  से  श्रवगत  हैं  कि  अधिकांश  सरकारी  शभ्रस्पतालों  ने  भारतीय  उपभोक्ता  परिषद

 को  शिकायतें  भेजते  हुए  कहा  है  कि  उन्हें  उपलब्ध  कराई  जाने  वाली  डबल  रोटी  में  टेपिग्नोका  wi  मिला

 होता ह  |

 श्री  ए०  के
 ०  हमारे  पास  ऐसी  कोई  जानक।री  नहीं  |  यदि  amt  इस  बारे  में  जानकारी

 हमें  दे  तो  हम  कृतज्ञ  होंगे  ।

 प्रबन्ध  में  कमंचारियों  का  भाग  लेना

 313.  श्री  शंकर  राव  सावंत  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 किन-किन फर्मों  ने  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  के  भाग  लेने  की  पद्धति  भ्रारम्भ  कर  दी  श्रौर  कब
 से

 इन  जनाश्रा  की  मख्य  बातें  क्या  हैं  ;  Aix

 क्या  इस  प्रकार  भाग  लेने  से  उक्त  फर्मों  में  प्रबन्ध  के  साथ  श्रमिकों  के  सबन्धों  में  सुधार

 gat

 श्रम  मंत्रालय  में  wa-Rat  बाल  गोविन्द
 हिन्दुस्तान  एंटिबायोटिक्स  लिमिटेड

 पिम्परी में  1973  में  प्र  चौदह  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  1972  में  श्रमिक-निदेशक

 किये गये  हैं  ।

 यह  योजना ऐसे  श्रमिक-निदेशक  के  चयन  की  व्यवस्था  करती  जिसने  25  वर्ष  की  =

 प्राप्त  कर  ली  हो  श्रौर  उप-क्रम  में  उसकी  कम  से  कम  पांच  वर्ष  की  सेवा  श्रौर  निदेशक  के  रूप  में

 frafaa  की  झवरधि  के  दौरान  उसे  वादर्धक्य  की  ary  प्राप्त  नहीं  करनी  चाहिये  ।

 यह  योजना  हाल  ही  में  शुरू  की  गई  है  श्रौर  श्रौद्योगिक  सबन्धों  पर  इसके  प्रभाव  का

 रण  करता  समय-पूव है  ।

 श्री  शंकर  राव  aad  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  से  प्रतीत  होता  है  कि  चौदह  राष्ट्रीयकृत बैंकों  में

 योजना  चालू  किए
 जाने  के  समय  से  एक  वर्ष  से  श्रधिक  की  श्रवधि  बीत  चुकी  है

 ।  मेरी  समझ  में  नहीं

 ्राता  कि  योजना
 के

 कार्यचालन  के  बारे  में  प्राक्कलन  देना  संभव  क्यों  नहीं  है  ।  फिर  क्या  मंत्री

 महोदय  यह  बताएऐंगे  कि  कमंचारियों  पर  प्रबन्धकों  ने  योजना  की  किस  संबन्ध  में  की की
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 Phalguna  हि

 (Saka)

 at  बाल  गोविन्द वर्मा  जहां  तक  कर्मचारियों  का  प्रश्न  वे  इस  योजना  के  पक्ष  में  हैं  Air

 बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हम  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  जहां  संभव  ह  इस  बात  के  लिए

 सहमत  करा  रहे  हैं  कि  वे  इन  कर्मचारियों  को  श्रपनी  प्रबन्ध  समितियों  में  निदेशक  नियुक्त  करें  किन्तु

 प्रबन्धकों  की  श्रोर  से  कुछ  शर्तें  हूँ  ।

 श्री  शंकर  राव  aera:  कमंचारियों  को  प्रबन्ध  समितियों  में  नियुक्त  करने  की  क्या  प्रक्रिया  है
 ?

 नियुक्ति  कर्मचारियों  द्वारा  की  जाती  है  अथवा  प्रबन्धकों  ढ्वारा
 ?

 श्री  बाल  गोविन्द  वर्मा  मान्यताप्राप्त  तथा  प्रतिनिधि  मजदर  संघ  प्रबन्धकों  को  तीन  नाम  भेजते

 हैं  श्र  प्रबन्धक  उनमें  से  एक  का  चयन  करते  हैं  |  इस  प्रक्रिया  का  पालन  किया  जाता  है  ।

 Shri  Ramavtar  Shastri :  Is  it  a  fact  that  those  representations
 ate

 not
 included

 in

 the  policy  making  body  of  the  banks  ?  If  that  is  the  position,  why  it  is  so
 ‘

 Shri  Balgovind  Verma
 :

 I  am  not  aware  of  this  thing.  If  hon.  Member  so  wishes

 can  pass  on  this  information  to  him  after  collecting  the  same.

 Shri  Ramavtar  Shastri :  It  is  a  fact,  that  is  why  I  have  informed  you  about  this.

 Shri  Ram  Singh  Bhai:  As  the  hon.  Minister  has  informed  that  the  workers  are  appoin-

 ted  as  directors  but  it  is  not  participating  by  the  workers  in  the  operation  of  the  industry

 because  this  policy  is  in  vogue  since  1954,  In  my  area  also  Shri  Nanda  had  inaygurated

 one  mill  in  1958.  (Interruptions).  In  1959  Shri  Nehru  also  inaugurated  but  they  were  not

 given  any  rights  by  the  management  That  is  why  these  mills  could  not  run  for  long

 Is  the  hon.  Member  aware  of  this  fact  ?

 Mr.  Speaker :  You  have  already  narrated  evrything  and  now  you  are
 85108.0

 whether  he  is  aware  of  the  fact  ?

 Shri  Ram  Singh  Bhai :  He  said  that  he  has  no  information.  .

 अध्यक्ष  श्रनुपुरक  प्रश्नों  में  जानकारी  दी  जानी  चाहिए  बल्कि  पूछी  जानी  चाहिए  ।

 यही  नियम  है

 श्री  श्रमसत ्  नाहाटा :  प्रश्न  बहुत  संगत  है  ।  वह  कहना  यह  चाहते  हैं  कि  निदेशक ats  के  लिए

 श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  को  नामनिदेशित  कर  देने  मात्र  से  ही  श्रमिक  प्रबन्ध  समितियों  में  भागीदार  नहीं

 हो  जाते  हैं  ।

 मेंने  केवल  नियमों का श्रध्यक्ष  महोदय  :  उसके  लिए  कोई  स्पष्टीकरण की  श्रावश्यकता  नहीं  है  ।

 यह  प्रश्न  पूछने  का  एक  विचित्र  ढंग
 >
 ४  |

 हवाला  दिया

 Shri  Balgovind  Verma  :  Workers’  participation  in  Management  Scheme  was  intro-

 duced  in  1972.  Before  that  also,  Ministry  of  Labour  has  not  been  free  from  its  responsib-

 lity.  Earlier,  also,  Joint  Consultative  Machinery  was  set  up  with  the  same  view  as  the  hon

 Member  is  emphasising  upon.  Since  1958,  Joint  Consultative  Machinery  was  introduced

 there  and  it  is  still  working  In  1971,  we  decided  that  the  workers  should  get  a  place,  by

 virtue  of  which  he  may  participate  in  the  Management  so  that  a  sense  of  belonging  is  in-

 cluded  in  him  and  production  is  maximized  with  this  object  in  mind,  we  have  introduced

 the  Scheme
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 Shri  Jyotirmoy  Bosu :  There  is  one  submission.  Opposition  should  get  more  time

 during  supplementaries  These  people  talk  to  each  other  during  their  Party  meetings

 they  frame  the  policies  and  also  correspond  with  each  other  but  opposition  members  do

 not  have  such  opportunities  If  we  are  treated  in  this  manner,  then  what  for  we  have  come

 here  ?

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  oom  नियमों  में  परिवतन  कर  दीजिए  ।

 श्री  ज्योतिमंथ बसु  :  हम  केवल  इतना  चाहते  हैं  कि  श्राप  विपक्ष  की  ् a  यथासंभव  अधिक  ध्यान
 ~

 =

 श्री  बो  ०  वी  ०  नायक  :  श्रम  मंत्री  के  शभ्रनुसार  एक  प्रतिनिधि  के  a  वह वह  भी  प्रबन्धकों द्वारा  चुने

 गए  प्रतिनिधि  को  केवल  निदेशक  बोर्ड  में  ही  भाग  लेने  का  प्रभाव क्या  प्रबन्धक बोर्ड  में  निदेशक

 के  लिए  अपने  चमचों  को  चन  लेंगे  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या वह ह  प्रबन्ध  समितियों  में  श्रमिकों  की  भागीदारी

 को  विशेषकर  बैंकों और  wap  सरकारी  उपक्रमों  में  भागीदारी  को  बहुस्तरीय  भागीदारी  का  रूप  देने

 पर  विचार कर  रहे  हैं  ।

 श्री  बालगोविन्द  वर्मा  :

 प्रबन्धक  are  में  चमचों  को  नियुक्त  करने

 का  श््श्न
 ही  नहीं  है

 मेंने

 पहले  बताया  है  कि  मजदूर  संघ  को  तीन  नाम  भेजने  होते  हैं  श्र  इन  तीन  नामों  में  ea  saws

 व  सरकार  को  एक  व्यक्ति  को  निदेशक  नियकत  करना  होता  है  ।

 श्री  सत  नाहटा  :  क्या  किसी  मजदूर  संघ  ने  प्रक्रिया  को  स्वीकार किया  है  ?

 श्री  बाल  गोविन्द वर्मा  14  '  राष्ट्रीयकृत  sat  में  भी  उनकी  नियक्ति  की  गयी  मैं  भी

 बता द॑  कि  हिन्दुस्तान  केमीकल्स  लिमिटेड  पेट्रोलियम  शर  रसायन  मंत्रालय

 के  अधीन  है  विस्तार  भी  श्रमिकों  का  एक  निदेशक  नियक्त ्य  करने  का  है  ।  ऐसा  किया  जा  रहा  है  ।  हम
 रन्

 इसकी  श्रोर  ध्यान  दे  रहे  हैं  प्रौर  हम  अब  प्रबन्धक  बोडं  पर  इसके  प्रभाव  को  देखने  का  प्रयास  कर
 ry  ह हैं

 Shri  Mohammad  Ismail  May  I  know  that  whether  Central  Labour  Organisations

 have  raised  any  new  point  in  regard  to  the  decision  taken  for  the  labour  participation  in

 the  management  ?  Secondly,  what  are  the  names  of  those  Public  Undertaking  factories

 which  have  appointed  Worker’s  directors  and  the  result  thereof?  Whether  we  have  achieved

 Whether good  results  therefrom?  Have  you  received  any  good  recommendation?

 good  labour  relations  have  been  established,  please  let  me  know  the  names  of  one  or  tw

 such  factories  where  such  thing  has  happened  ?

 Shri  Balgovind  Verma  :  I  have.already  said  that  worker’s  directors  have  been  appon-

 ted  in  one  industry  named  Anti-biotic  Facotry,  Pipri  and  also  in  14  nationalised  Banks

 T  have  also  stated  just  now  the  proposal  for  appointment  of  a  workers’  director  in  Hindustan

 Organic  Chemicals  Ltd.,  is  being  considered

 As fi  ar  as  Central  Labour  Organisations  are  concerned  we  do  not  know  whether

 they  have  recommended  any  thing.......
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 Shri  Mohammad  Ismail  :  A  question  in  this  regard  was  raised  which  remains  un-

 answered.

 Shri  Balgovind  Verma  :  I  have  no  knowledge  whether  he  has  raised  aly  question
 which  has  not  been  answered  by  us.

 Shri  Narsingh  Narain  Pandey  :  Whether  Hon’ble  Minister  is  aware  that  how  the

 worker’s  are  being  appointed  for  participation  in  the  management  and  that  the  Government
 had  nominated  Labour  Inspectors  and  Officers  in  sugar  factories  and  their  salaries  were

 paid  by  the  management.  Whether  any  Code  of  conduct  is  being  formulated  in  regard
 to  nominations  by  which  we  would  appoint  representatives  of  workers  for  participation
 in  the  management?  Wherther  there  is  any  proposal  for  formulating  any  Code  of  Conduct
 for  private  factories  also  so  as  to  enable  labour  patticipation  in  their  management  250  ?

 Shri  Balgovind  Verma  :  The  Hon’ble  member  has  raised  two  points.  As  far  as  Ins-

 pectors  are  concerned,  we  cannot  tell  anything,  because  this  subject  is  the  State  subject.
 It  is  better  to  inquire  from  the  State  Governments  in  this  regard.  Here  we  have  got  two

 kinds  of  Undertaking  i.e.  Private  and  Public  Undertakings.  As  far  as  Private  Under-

 takings  are  concerned  we  have  not  given  much  attention  to  them  so  far,,  because  they  have

 got  some  rights  under  the  Constitution.  We  do  persuade  them  to  for  making  appoint-
 ments  and  D.C.M.  and  Tatas  have  also  made  appointments  and  other  undertakings  are

 also  going  to  do  this.  But  we  cannot  force  them  for  this.  As  far  as  Public  Undertakings
 are  concerned,  it  is  our  policy,  we  have  formulated  a  scheme  and  the  Government  have

 approved
 it  and  we  have  brought  it  to  the  notice  of  each  of  the  employing  ministry.

 We  :know  that  there  has  not  been  much  progress  in  this  regard  We  have  again

 written  to  them  to  look  into  the  matter.  Some  have  replied  and  they  have  pointed  out

 some  difficulties  also.  We  are  trying  that  maximum  number  of  directors  may  be  appoin-

 ted,  because  by  doing  so  the  atmosphere  would  be  changed  and  a  sense  of  belonging

 would  be  created  in  the  minds  of  the  people  and  thei.  attention  would  be  drawn  towards.

 having  the  maximum  production.

 Shri  Narsingh  Narain  Pandey  :  I  have  asked  about  the  Code  of  Conduct  Whether

 the  Hon’ble  Minister  would  look  into  the  formulation  of  such  kind  of  code  of  conduct

 for  labour  participation  in  the  management,  this  question  remaining  unanswered.

 Mr.  Speaker  :  He  has  given  the  necessary  reply.

 Shri  A.  P.  Sharma  :  The  Hon’ble  minister  has  just  now  talked  about  the  worker’s

 participation  in  the  management  He  has  also  stated  that  so  far  it  has  been  implemented

 in  15.0  industries,  but  we  do  not  know  the  size  of  the  industries  named  by  him  and  the  number

 of  persons  who  have  been  working  therein.  I  want  to  know  whether  the  question  of  wor-

 ker’s  participation  in  management  is  related  only  with  the  participation  only  or  it  is  related

 with  the  decision  making  also.  We  want  to  know  whether  the  representative  of

 worker  111 (116  management  has  got  the  right  in  taking  the  decisions  ?  If  not,  the  reasons

 therefor  and  whether  the  Government  propose  to  give  this  right  to  them  ?  What  action

 is  being  taken  by  you  to  introduce  this  scheme  in  remainingjbig  departments  and  industries

 of  the  Government  in  addition  to  these  15  industries?
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 1895

 Shri  Balgovind  Verma :  The  Hon’ble  member  has  asked  whether  the

 representatives  have,  who  are  appointed  as  Directors  got  any  powers?  I  think  that  all  direc-

 tors  have  got  the  same  powers.

 श्रो  हिं  ATAT  MST:  सरकार  इस  योजना  के  कार्यान्वयन  में  विलम्ब  क्यों  कर  रही  है  ?  आप

 इस  योजना  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  उपक्रमों  में  कब  कार्यान्वयन  करेंगे  ?

 श्री  बालगोविन्द वर्मा  :  ्  सरकार  इस  योजना  को  लागू  करने  में  विलम्ब  नहीं
 कर

 रही  है  ।  हम  इस  योजना  को  बड़ी  ईमानदारी  से  लागू  कराने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  इसी  लक्ष्य  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  हम  नियोजक  मंत्रालयों  पर  जोर  देने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  त्रौर  मैं  यह  भी  बता

 श्री  आप  उन  पर  जोर  क्यों  दे  रहे
 + 9
 icy

 Expenditure  on  Maintenance  of  Pak  P.O.Ws.  in  India

 *314.  Shri  M.C.  Daga  :

 Shri  Shyam  Sunder  Mohapatra  :

 Willi  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state  the  total  expenditure  incurred  on

 maintenance,  pay  and  other  items  to  date  on  about  90,000  Pakistani  P.O.Ws.  in  India

 per-head  per-day  and  the  authority  who  incurred  this  amount  ?

 The  Minister  of  State  (Defence  Production)  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri  Vidya

 Charan  Shukla)  :  The  total  expenditure  incurred  on  Pakistani  Prisoners  of  War  and  Civi-

 lians  under  Protective  Custody  upto  3151  Jan.,  1974,  as  per  compiled  actuals,  is

 Rs.  32,36,92,000.00  approximately.  The  expenditure  per-head  per-day  incurred  on
 Pakistani  military  and  para-military  personne!  comes  to  Rs.  5.28  approximately  and  on

 Civilians  under  Protective  Custody  to  Rs.  2.75
 approximately.

 Government  of  India  in  the  Ministry  of  Defence,  incurred  this  expenditure.

 Shri  M.  C.  Daga  :  Whether  the  amount
 of

 Rs.  32  crores  incurred  on  them  would

 be  recovered  from  Pakistan  ?

 Shri  Vidya  Charan  Shukla:  Mr.  Speaker,  Sir,  there  are  threc  categories  under  the

 Geneva  Convention  and  according  to  it  under  the  third  category  we  are  entitled  to  recover

 the  amount  from  Pakistan  which  was  paid  to  them  as  salary  advance  and  some  allowances

 and  the  total  amount  in  this  regard  is  Rs.  3  crores  and  59  Laks  for  which  we  have  been

 negotiating  with  Pakistan.  In  the  beginning  when  we  talked  with  Pakistan  in  this  regard,

 they  were  not  ready  to  pay  this  amount.  But  still  the  negotiations  are  going  on.  The

 Pakistan  has  not  given
 any

 information  in  regard  to  some  other  things,  which  are  connected

 with  Pakistanis.

 Shri  M.  C.  Daga  :  I  had  asked  about  the  recovery  of  the  amount  that  whether  you

 are  entitled  to  recover  the  amount  under  the  Geneva  Convention  ?

 Shri  Vidya  Charan  Shukla  :  I  have  already  said  that  the  amount  of  Rs.  3  Crores

 and  59  Lacs  is  to  be  recovered  from  them.  Secondly  we  have  talked  to  them  in  this  con-

 nection.  There  is  no  doubt  that  they  will  have  to  pay  the  amount.  There  is  only  a  ques-

 tion  of  having  an  agrecment-in  this  regard  and  for  it  we  have  been  trying.
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 श्रो  श्याम  सुन्दर  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  ह  कि  क्या  इस  खर्च

 का  कुछ  भाग  बंगला  देश  उपकर  से  लिया  गया  जो  कि  लोगों  पर  लगाया  गया
 था

 ale  दूसरी  बात  यह

 है  कि  क्या  सरकार  ने  इस  खर्च में  से  इन  युद्ध  बंदियों  को  अहिसा  पर  गांधी  का  कुछ  साहित्य  देने  के

 faa  भी  खर्च  किया  ताकि  उनके  हृदय  को  बदला  जा  सके

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  प्रश्न  इसमें  से  पैदा  नहीं  होता  है
 ।

 att  श्याम  सुन्दर  श्रौर  क्या  मंत्री  महोदय  को  ढाका  के  हवाई  1.0  पर  राष्ट्रपति  सादात

 द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य  के  बारे  में  मालूम  है  कि  195  युद्धबंदियों  पर  आगे  कोई  मुकदमे  की  कार्यवाही

 नहीं की  ताकि हम  पर  होने  वाले  खर्चे  से
 बच  सकें

 ।

 श्रध्यक्ष  क्या  मैं  मंत्री  महोदय  की  से  आपको  उत्तर  दे  दूं  कि  यह  संगत  नहीं
 >
 a

 श्री  श्याम  सुन्दर  महापात्र  :  इस  प्रश्न  के  मेरे  पहले  भाग  के  बारे  में  क्या  हुआ
 ?

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल  :  प्रश्न  यह  था  कि  बंगला  देश  भी  इस  खर्च  में  से  कुछ  खर्च  वहुत  करेगा

 श्री  श्याम  सुन्दर  महापात्र
 :

 मेरे  प्रश्न  का  पहला  भाग  बंगला  देश  उपकर
 के

 बारे  में  था
 ।

 श्री  विद्याचरण  क्या  वहू  अपने  प्रश्न  को  दुहरायेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  ।  मुख्य  प्रश्न  यह  था

 ्  ,  ,  amd  कि  भारत  में  लगभग  90,000  पाकिस्तानी  युद्धबंदियों  पर  प्रति  व्यक्ति  प्रतिदिन

 अब  तक  कुल  कितनी
 राशि

 व्यय  हुई  wit  यह  व्यय  किस  प्राधिकरण  ने  ।''

 उन्होंने  राशि  तो  बता  दी  है  ।  अब  आप  qe  रहे  हैं  कि  इसे  बंगला  देश  से  किस  प्रकार  वसुल  किया

 जायेगा  |  इस  बात  को  मंत्री  महोदय  के  लिए  उलझावों  को  पैदा  करने  को  अपेक्षा  प्रश्न  में  भी  पूछा

 जाना  चाहिये  था  ।  मैं  यह  प्रयास  कर  रहा  कि  इस  प्रश्न  को  न  पूछा  जाये

 Shri  Bhogendra  Jha  I  want  to  know  the  number  of  remaining  prisoners  of  war

 and  other  citizens  made  prisoners  and  what  is  the  obstacle  in  releasing  them.  Also  what

 is  the  number  of  other  people  including  children,  women  or  men  who  fied  from  Bangladesh

 under  section  14  of  Foreign  Act  and  what  is  the  reason  for  not  releasing  theni  ?

 Shri  Vidya  Charan  Shukla  :  Out  of  90,000jprisoners  of  war  74,416  have  been  re-

 patriated  during  the  last  6  months  and  18,181  prisoners  still  remain  to  be  repatriated.

 I  will  give  you  separate  figures  later  on.  There  is  no  obstacle  in  repatriating  other  citizens.

 Sometime  we  have  to  face  administrative  difficulties  from  both  sides.  We  are  doing  our

 best  to  do  it  with  the  co-operation  of  Red  Cross.  There  is  no  obstacle  but  their  pace  of

 work  is  somewhat  slow.

 Shri  Bhogendra  Jha:  I  asked  about  the  reasons  for  not  repatriating  immediately

 arrested  persons  including  children  and  women  whose  male  mem  bers  we UNIS  re  [711120,  under

 section  14  of  the  Foreign  Act  ?

 Shri  Vidya  Charan  Shukla  :  said  that  there  is  no  obstacle.  There  may  be  some

 administrative  obstacles  but  no  other  obstacles.

 12



 14
 उतर

 इस्पात के  नये  धारण  मूल्य  —  प्राईस )

 *  315.  श्री  ज्योतिमंय बसु  :  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यद  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  इस्पात  के  नये  धारण  मूल्य  निर्धारित  करते  समय  पश्चिम  बंगाल ,  बिहार

 उड़ीसा  श्रौर  मध्य  प्रदेश  के  इस्पात  उत्पादक  क्षेत्रों  के  हितों  को  सुरक्षित  रखने  के  लिये  कदम  उठाये  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बाते  क्या

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  के
 ०  डी  ०  श्रौर  अन्तःमंत्रालय  समिति

 गठित  की  गई  21  यह  समिति  लागत  तथा  पूंजी  निवेश  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मड्प झ  उत्पादकों

 के  लिये  विधिन्न  श्रेणियों  के  इस्पात  के  प्रतिधारण  मूल्य  निश्चित  करेगी  ।  आशा  है  यहू  समिति  शीघ्र  ही

 अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  देगी  ।  समिति  द्वारा  निश्चित  किए  जाने  वाले  प्रतिधारण  मूल्यों  का  बिभिन्न

 जिनमें  पश्चिमी  तथा  मध्य  प्रदेश  भी  शामिल  के  उपभोक्ताओं  द्वारा  किये  जाने

 वाले  विक्रय  मूल्य  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  ag:  इस्पात  के  राष्ट्रीय  प्रतिधारण  मूल्य  के  बंगाल  के  उद्योग

 जो  इस्पात  एककों  के  निकट  अव्यवस्थित  हो  गए  हैं  ।  तो  क्या  इसे  अन्तःमंत्रानय  समिति  के

 विपयों  के  बीच  शामिल  किया  गया  यदि  तो  इसका  व्यौरा  कया  है  ate  यदि  तो  टसके  क्या

 कारण  हूं

 श्री
 के

 ०  डी  ०
 मालवीय

 :
 माननीय  सदस्य  की  सुविधा  के  लिए  विचारार्थ  विषयों  को  मैं  पढ़  सकता

 ह्  जो  बहुत  संक्षिप्त  ताकि  वे  किसी  निष्कर्ष  पर  पह  च  सकें  ।  इस  समिति  के  विचाराथे  बिषय  ये  हैं  :-

 (1)  क्षमता  wea  माल  की  स्थिति  तथा  प्रत्येक  संयंत्र  की  कुल  उत्पादन  स्थिति  को  ध्यान  में

 में  रखते  हुए  प्रत्येक  संयंत्र  की  यथाथ  लागत  तथा  उत्पादिता  मापदंड  निश्चित

 a)
 (  क

 मूल्य  ट्लास  का  उचित  दर  निश्चित  करना  ताकि  मरम्मत  तथा  रख  रखाव के  लिये  हर

 संयंत्र  को  धन  मिल  सके  ;

 (3)  मुद्रास्फिति  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पूंजी  का  लाभ-निश्चित  करना  ;

 (4)  कौर प्रतिधारण  मूल्य  तथा  इनकी  अवधि
 निश्चित

 (5)  एक  ऐसा  फार्मूला  बनाने  पर  विचार  करना  जिसके  अनुसार  लागत  में  वृद्धि  तथा  अन्य

 कारणों  से  प्रतिवर्ष  प्रतिधारण  मूल्यों  में  परिवर्तन  लाया  जा  सके  ।

 आशा  है  कि  माननीय  सदस्य  इससे  संतुष्ट  हो  जायेंग े।

 श्री
 ज्योतिमंय बसु  :

 मंत्री  महोदय  से  पूरा  उत्तर  प्राप्त  करने  हेतु  मैं  यह  बात  tqST  करते  का  प्रयत्न

 कर  रहा  था  कि  इस्पात  कारखानों  निकटता के  कलकत्ता  तथा  अन्य  निकटवर्ती  क्षेत्रों

 में  इंजीनियरिंग  उद्योग  ब्रिटिश  शासनकाल  के  दौरान  स्थापित  हुए  ।  चूंकि  इस्पात के  प्रतिधारण  मूल्य
 निश्चित  हुए  इसलिए  कलकत्ता  क्षेत्र

 के  इंजीनियरिंग  उद्योगों  के  लिए  इस्पात  की  वहीं  लागत  होती  है
 जो  कि

 देश  के
 बड़े  बड़े  भागों  के  लिए  होती  है  जिनका  परिवहन  व्यय  बहुत  अधिक  होता  है  र  इस

 कारण  पश्चिम  बंगाल  के  इंजीनियारिंग  उद्योगों  की  दशा  अव्यवस्थित  हो  गयी
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 अध्यक्ष  महोदय  :  संक्षिप्त  प्रशन  पूछें

 tt  ज्योतिमंय बसु
 :  यह  हमारी  एक  महत्वपूर्ण  समस्या है  ।  ये  जी०  एन०  पी०  को  अव्यवस्थित  करने

 के  लिये  इच्छुक  ये  परिवहन  कार्य  को  बढ़ाने  के  लिये  इच्छुक  हैं  लेकिन  ये  इंजीनिर्पारिंग  उद्योग  के  मामले

 पर  विचार  करने  के  लिये  इच्छ॒क  नहीं  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  किन  किन  कारणों  से  ये  इस  नीति  का  पालन

 कर  रहे  मैं  इस  बात  के  बारे  में  मंत्री  महोदय  से  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूं  कि  पश्चिम  बंगाल  ate  बिहार

 के  स्थापित  इंजीनियरिंग  उद्योगों  की  पर  ् क्याव वे  विचार  करेंगे  श्र  यह  देखेंगे  कि  इन  कारखानों

 को  उचित  मूल्य  पर  इस्पात  उन्हें  उचित  परिवहन  लागत  देनी  पड़े  तथा  किसो  अन्य  का  बोझ न

 9

 श्री  के
 ०  डो  ०  ATAaNy  :  इस  समिति  के  निर्णय  का  अनुमान  लगाना  मेरे  लिए  dea  नहीं है

 कहा  नहीं  जा  सकता  कि  समिति  परिवहत  लागत  पर  विचार  करे  अथवा  नहीं  ।  मुझे  आशा  है  कि  समिति

 सभी  आवश्यक  बातों  पर  ध्यान  देगी  ate  फिर  अपनी  सिफारिश  करेगी  ।

 श्रो  ज्योतिमंथ  मैं  जानता  हूं  कि  श्रीनिवासन  समिति  ने  रिपोर्ट  दे  दी  समिति  का  गठन

 आपके  मंत्रालय  ने  किया  था  ।  कया  उन्होंने  इस  प्रश्न  पर  भी  विचार  किया  ale  यदि  तो  इका  व्यौरा

 कया  है  ?

 दन श्री  के
 ०

 डो
 ०  मालवीय :  मुझे  इसकी  कोई  जानकारी  नहीं  मुझे  इस  प्रश्न  का  उत्तर

 के  लिये  नोटिस  चाहिय े।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  हम  चार  प्रश्नों  से  अधिक  नहीं  कर  सके  ।  ऐसी  प्रणाली  वतायी  जानी  चाहियें

 कि दो  अथवा  तीन  अनुपूरक  प्रशन  पूछने  के  बाद  माननीय  सदस्य  खड़े  न  हों  माननीय  सदस्य  हर

 प्रश्न  पर  खड़े  हो  जाते  उन्हें  अन्य  को  भी  अवसर  देना  चाहिये  ।

 मैं  अब  अगले  प्रश्न  को  ले  रहा  हू  ताकि  एक  प्रश्न  हो  सके
 |

 भारतीय  जल  सोमा  में  जापानी  मत्स्य  नौका  का  पाया  जाना

 *319.  श्री  पुरुषोत्तम  काकोडकर :

 श्री  पो ०  गंगादेव  :

 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  13  फरवरी  1974  को  अझन्डमान  निकोबार  द्वीप  समूह  के  निकट  भारत
 जल

 सीमा  में  एक  जापानी  मत्स्य  नौका  पाई  गई

 यदि  तो  नौका  को  पकड़  लिया  गया
 ak

 इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  + ?

 विदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सुरेद्पाल 7g)  :  जी  at

 att

 यह  जहाज  22  फरवरी  1974  को  छोड़  दिया
 गया
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 23  1895  उत्तर
 हि

 पुरुषोत्तम  RURSe  :  मंत्री  महोदय  ने  उत्तर  तो  दे  दिया  है  लेकिन  यह यह  उत्तर  पूरा  नहीं

 प्रश्न  के  भाग  बारे  में  कया  कार्यवाही  की  गई  हैਂ  के  उत्तर  में  उन्होंने  कहा  कि  जहाज

 22  1974  को  छोड  दिया  वह  जहाज  ती  सरकार  के  हस्ताक्षेप  बिना  भी  वापस  जा  सकता

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  हमारी  जल  सीमा  के  उल्लंबन  करने  के  वारे  में  कया  कार्यवाही  की  गयी
 |

 यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  हमारी  जल  सीमा  कितनी  श्रौर  कहां  तक  है  श्रौर  क्या  यह  सब  के  लिए

 समान  है  श्रथवा  यह  स्थान  स्थान  पर  भिन्न  है  ।

 श्री  सुरेन्द्रपाल  मैं  श्राखरी  प्रश्न  को  सबसे  पहले  लेता  हूं  ।  हमारी  जल  सीमा  12  मील  के

 क्षेत्र तक  है  ate  यह  हर  स्थान  के  लिए  समान  भिन्न  नहीं  ।

 wet
 तक  पहले  प्रश्न  का  सम्बन्ध  जहाज  के  हमारी  नौसेना  नौका  द्वारा  पकड़े डे  जाने  के  बाद

 सिविल  Srferant Pet  ने  जांच  की  जिसके  फलस्वरूप  पता  लगा  कि  यह  एक  निर्दोष  श्रतिक्रण  का  मामला

 जांच  से  पता  लगा  कि  जहाज  कोई  गप्तचरी  का  काम  नहीं  कर  रहा  यह  अतिक्रमण  का  एक

 साधारण मामला  था  ।  Wa:  हमने  इसे  रिहा  किया  ।

 श्री  पुरुषोत्तम  काकोडकर  :  क्या  इस  प्रकार  की  कोई  घटनायें  पहले  भी  हुई  थीं  ate  क्या  भविष्य  में

 इस  प्रकार  की  घटनाझ्ों का  करने  हेतु  प्रबन्ध  पर्याप्त  हैं  ?

 श्री  सुरेन्द्रपाल  fag  :
 प्रबन्ध  पर्याप्त  लेकिन  कभी  कभी  ऐसी

 G  mm  हो  ही  जाती

 फिर  भी  पूरी  सावधानी  से  काम  लिया  जाता  है  ।

 श्री  के०  नारायण  राव  मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  यह  एक  निर्दोष  झ्रतिक्रमण  का  मामला  था  ।

 ज़ापान  सरकार  सुचना  के  ग्राघार  पर  क्या  सरकार  उस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  है  श्रथवा  यह  हमारा

 अपना  भ्रनुमान  है
 ?

 थ्रो  सुरेन्द्रपाल  सिह  यह  का  प्रश्न  नहीं  सिविल  श्रधिकारियों  ने  निकोबार  द्वीप

 समूह  में  विस्तृत  जांच  की  थी  ।  जहाज  के  स्वामी  की  पुछताछ  की  गयी  ।  उनका  ब्यान  लिया  गया  ।

 जांच  के  बाद  हम  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  कि  ag  श्रतिक्रमण  के  इलावा  शौर  कोई  मामला  नहीं

 जहाज  मुरम्मत  के  लिए  पेनांग  जा  रहा  था  ।  इसमें  100  टन  टूना  मछली  थी  ।  यह  एक  ऐसा  मामला  था

 जिसमें  जहाज  गलती  से  हमारी  जल  सीमा  में  भ्रंदर  जापान  के  साथ  हमारे  प्रच्छ  सम्बन्ध  होने

 के  कारण  हमने  जहाज  को  छोड़  दिया  |

 प्रश्तों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  To  QUESTIONS

 विदेश  मंत्री  को  बंगला  देश  को  यात्रा

 *  301.  श्री  इन्द्रजीत  गप्त

 श्री  रघनन्दन  लाल  भाटिया

 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 उन्होंने  अ्रपनी  हाल  की  यात्रा  के  दौरान  बंगला  देश  सरकार  से  किन-किन  विषयों  पर

 शरीर

 उसके  क्या  परिणाम  निकले
 ?
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 Written  Answers
 Phalguna  23,

 1895  (Saka)
 व  की

 बैन  बंगलादेश  के  विदेश  मंत्री  के  साथ विदेश  मंत्रों  faz)  (#  )
 श्र

 खास  तौर  से  दिल्ली  करार  के  श्रधीन  वापसी  की  प्रक्रिया  के  बारे  में  बातचीत  की  ।  हमें  बंगलादेश  के

 साथ  et  इस  पर  चिता  है  कि  पाकिस्तान  बंगलादेश  में  फंसे  पाकिस्तानी  राष्ट्रिकों  को  पाकिस्तान  वापस

 भेजने  के  बारे  में  धीमी  गति  से  काम  कर  रहा  है  शर  हमने  यह  श्राशा  व्यक्त  की  कि  पाकिस्तान  दिल्‍ली

 करार
 क

 श्रन्तगत  प्रपन  वचन  को  पुरा  करेगा  जिससे  उप-महाद्वीप  में  सामान्यीकरण  की  गति  तेज  होगी  ।

 हमने  अंतर्राष्ट्रीय  स्थिति  की  समीक्षा  भी  की  थी  झर  हम  पर  पूर्ण  रूप  से  सहमत  थे  कि

 आधिक  क्षेत्र  पश्चिम  एशिया  में  शांति  स्थापना  की  मल  श्रावश्यकताओं  ate  sat  गासिया  में

 निक  तथा  नौसैनिक  विस्तार  के  निर्णय  से  उत्पन्न  हिन्दमहासागर  में  देशों  की  स्पर्धा  बढ़ने  के  विषय  पर

 fiz  देशों  के  बीच  निकट  सहयोग  की  श्रावश्यकता  हैं  ।

 बंगलादेश  के  विदेश  मंत्री  और  बंगलादेश  सरकार  के  way  मंत्रियों  के  मैंने  गंगा के  जल  का

 वितरण  करने  पर  भी  बातचीत  की  ।  हम  इस  पर  सहमत  हैं  कि  हमारा  दृष्टिकोण  सहयोगी  होना  चाहिए

 भर  कमियों  की  न्यायसंगत  हिस्सेदारी  होनी  चाहिए  ।  हम  इस  पर  भी  सहमत  हुए  कि  भारत-बंगलादेश

 नदी  शभ्रायोग  प्राथमिकता  के  श्राधार  पर  क्षेत्र  के  जल  संसाधनों  के  विकास  की  जांच

 मुझे  बंगलादेश  सरकार  के  मंत्रियों  के  साथ  भारत-बंगलादेश  सहकारिता  के  विभिन्‍न
 पहलुश्रों

 विशेषकर  बंगलादेश  के  प्रदेश  से  होकर  त्रिपुरा  से  माल  के  लाने  ले  जाने  पर  बातचीत  करने  का  श्रवसर

 भी  मिला था  ।

 मलयेशिया  ate  सिगापुर  में  टनें-को  परियोजनाश्रों  के  लिए  भारत  को  सहायता

 *  303.  श्री  के०  मालनना  :  भारों  उद्योग  मंत्री  ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  मलयेशिया  झर  सिंगापुर  के  विद्युत  उत्पादन  तथा  संरचनाग्रों संबंधी  प्रनेक

 ट्न-की  परियोजनाओं  को  सहायता  देने  के  कुछ  निर्णय  किए  श्रौर

 यदि  संबंध  में  समझौते  की  झ  बातें  क्या  हैं  तथा  उस  बारे  में  कितनी  प्रगति

 भारी  उद्योग  मंत्री  टी०  ए०  :  (*)  att  यद्यपि  मलयेशिया  ate  सिंगापुर

 में  बिजली  पैदा  करने  या  ढांचों  की  ट्न-की  परियोजनाएं  स्थापित  करने  में  हमारी  सहायता  के  बारे
 में

 ऐसा  कोई  करार  नहीं  किया  गया  फिर  भी  भारी  उद्योग  मंत्रालय  के  सचिव  की  श्रध्यक्षता में  एक

 प्रतिनिधिमंडल  ने  हाल  ही  में  इन  दो  देशों  का  दौरा  किया  ate  उन्होंने  यह  श्रनुभव  किया  कि  विद्युत

 ara  निर्माण  ate  dite  जैसे  क्षेत्रों  में  टर्न-की  परियोजनाएं  स्थापित  करने  में  इन  देशों  की  सहायता  करने

 के  लिए  झ्रच्छी  सम्भावनाएं  संयुक्त  उद्यमों  की  स्थापना  में  विशिष्ट  परियोजनाओं के  लिए  परामशंदार्य॑

 सेवाएं  प्रदान  करने  की  भी  गुंजाइश  21  विद्युत  जनित्नों  और  दूसरे  इंजीनियरी  उपकरणों  के  निर्यात  के

 हज  पर  भी  सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  e  पर  waradt ~)  कार्रवाई  करने के  लिए

 विस्तृत  विचार  विमर्श  हेतु  विशेषज्ञों  का  एक  दल  दक्षिण  पूर्व  एशियाई  देशों  का  दौरा  करने  वाला  है  ।

 इसी  प्रकार  के  विचार-विमर्श  के  लिए  मलयेशिया  के  विशेषज्ञों  के  दो  दलों  से  भी  इस  माह  उत्तराध

 में  इस  देश  में  पहुंचने की  ara  है  श्रौर  वे  स्वयं  इस  देश  में  पहले  से  विकसित  प्रौद्योगिकी  mraz  को

 देख  सकेंगे  ।
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 1-1  ara,  1974
 ee

 Non-deposit  of  E.P.F.  by  Amri  tsar  Rayon  Silk  Mills  and  Hin ven  Nay  malava अदि बद  र  ड  Woollen  Mills,

 G.T.
 Road,

 Anritsar

 *  304.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to

 State  :

 (a)  whether  Amritsar  Rayon  Silk  Mills,  and  Himalaya  Woollen  Mills,  G.T.  Road,

 Amritsar  have  not  deposited  the  amount  of  employees  provident  fund  during  the  last  three

 years;  and

 (b)  if  so,  the  amount  still  outstanding  against  each  and  the  action  taken  by  Govern-

 ment  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma)  :  The  Pro-

 vident  Fund  Authorities.  have  reported  as  under

 &)  M/s.  Amritsar  Rayon  Silk  Mills  and  M/s  Himalaya  Woollen  Mills,  Amritsar

 have  deposited  the  Provident  Fund  dues  upto  January,  1974.

 (b)  Does  not  arise.

 एल्यूमिनियम पिण्डों  का  उत्पादन

 *305.  श्री  बयालार  via  :

 श्री  रामचन्द्रन  कडनापत्लो :

 नया  इस्पात  प्रोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  कुल  कितनी  तथा  कौन  कौन  सी  कंपनियां  कुल *  कितने  एल्यूमिनियम  पिण्डों  का

 उत्पादन  कर  रही  हैं  तथा  उनका  अलग  अलग  उत्पादन  कितना-कितना

 (@)  ये  कंपनियां  किस  सामान्य  प्रक्रिया  के  अन्तर्गत  उपभोक्ताओं  को  एल्यूमिनियम  की  सप्लाई

 करती  att  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  ये  कंपनियां  ऐसे  aga  से  व्यक्तियों  तथा  फर्मों  को  उत्पादों

 की  सप्लाई  नहीं  करतीं  जिनको  सरकार  द्वारा  उत्पादों  की  सप्लाई  की  गई  है  ;  शौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  तथा  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  डी०  :  देश  में  चार  एल्यूमिनियम  कंपनियों

 का  एल्यूमिनियम  पिण्ड  उत्पादन  निम्न  प्रकार  है
 —ae

 (z)
 ह  आ  उ

 1972  1973

 1)  हिन्दुस्तान  एल्यूमिनियम  निगम  लि०  (% The an  प्रद्वावक

 प्रदेश )  78,503  63,470

 (४)  इण्डियन  एल्यूमिनियम कंपनी  fafads,

 हीराकूट  तथा  बेलगाम  के  78,580  76,426

 (3)  मद्रास  एल्यूमिनियम  कंपनी  14,194  9,225

 7,826  5,169 (4)
 भारतीय  एल्यूमिनियम

 निगम  पश्चिम
 बंगाल

 179,103  154,290
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 Written  Answers  March  1974

 ate
 चालू  वर्ष  में  (1973-74)  राज्य  बिजली  बोर्डों  द्वारा  एल्यूमिनियम

 प्रदाकों  के  लिए  की  गई  भारी  बिजली  कटौतियों  से  उत्पादन  में  भी  काफी  कमी  हो  गई  el  इससे

 उपभोकक्‍्ताश्रों  इकाइयों  को  इस  धातु  सी०  तथा  वाणिज्यिक  की  उपलब्धि  पर  प्रभाव

 पड़ा  धातु  की  श्रपर्याप्त  पूर्ति  के  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  इकाइयों  से  शिकायतें  ars  हैं  ।

 जहां  तक  ई०  सी०  ग्रेड  जिसका  उपयोग  मुख्य  रूप  से  केबुलों/कन्डक्टरों के  निर्माण

 में  किया  जाता  का  प्रश्न  है  इसके  वितरण  पर  अनौपचारिक  नियंत्रण  थि रि  fo  सी०  ग्रेड  धातु  के

 शित  उत्पादन  ak  विभिन्‍न  क्षेत्रों  की  मांग  के  श्राघार  पर  प्राथमिक  उत्पादकों  को  विभिन्‍न  इकाइयों  को

 की
 जाने  वाली  पूर्ति  के  सम्बन्ध  में  सलाह  दी  गई  ato  धातु  के  लगभग  120,000  टन

 ते उत्पादन  के  श्राधार  पर  विभिन्‍न  इकाइयों  को  वर्ष  1973-74 के  लिए  श्रावंटन  गया

 परन्तु  कम  बिजली  उपलब्ध  होने  के  कारण  वास्तविक  उत्पादन  के  केवल  ms  से  कुछ  अधिक  होने  की

 संभावना  है
 ।

 प्राथमिक  उत्पादकों  से  कहा  गया  कि  वे  संशोधित  श्रावंटन  के  श्राधार  पर  सभी  इकाइयों

 के  लिए  सप्लाई  सुनिश्चित करें  संशोधित  श्रावंटन  में  चालू  वर्ष  में  धातु  की  संभावित  उपलब्धि  को  ध्यान  में

 रखा  गया  है  ।

 वाणिज्यिक  ग्रेड  एल्यूमिनियम  के  वितरण  पर  किसी  प्रकार  का  झ्ौपचारिक  या  श्रनौपचारिक  नियंत्रण

 नहीं  चालू  वर्ष  में  उत्पादन  की  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हए  प्राथमिक  उत्पादकों  से  कहा  गया  है

 कि
 वे  विभिनन  soda  में  उपलब्ध  धातु  का  समान  वितरण  सुनिश्चित  करें  |

 एल्यूमिनियम  की  कमी  मुख्य  रूप  से  एल्यूमिनियम  को  बिजली  की  भ्रपर्याप्त  पति  के  कारण

 हुई  सरकार  ने  इस  मामले  पर  तथा  ueafatrar  के  उत्पादन  के  लिए  बिजली  की  सप्लाई  बनाए

 रखने  तथा  बढ़ाने  के  मामले  पर  सम्बद्ध  राज्य  बिजली  बोरों  /  सरकारों  से  बातचीत  की  है  ।  परन्तु  बिजली

 की  सप्लाई  की  स्थिति  में  कोई  महत्वपूर्ण  सुधार  नहीं  हुआ  है  ate  एल्यूमिनियम  धातु  की  कमी  197-  में

 भी  जारी  रहने  की  अ्राशंका

 पेट्रोलियम  उत्पादों  की  कमी  का  इस्पात  के  acat
 पर  | प्रभाव

 श्री  वाई०  ईश्वर  रेड्डी  क्या  इस्पात  ्र  Le  oo aut  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे

 क्या  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  कमी  का  इस्पात  के  मूल्यों  पर  प्रभाव  पड़ने  की  सम्भावना

 यदि  तो  किस  सीमा  तक
 ?

 इस्पात श्रौर  खान  मंत्री  Fo  डी०  )  श्रौर  इस्पात  उत्पादन  को

 कुल  लागत  में  पैट्रोलियम  उत्पादों  की  लागत  बहुत
 कम

 होती  इस  कारण  से  इस्पात  के  मूल्यों  में

 संशोधन  करने  का  विचार  नहीं  है  ।

 sere रूरकेला  इस्पात  का  कायकरण

 *  207.  श्री  कमल  faa  मधकर

 श्रो  भोगेन्द्र  झा

 क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  as  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान स्टील  के  रुरकेला  इस्पात  कारखाने  के  कार्यकरण  में  संकट  गया
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 यदि  तो  इसके  कया  कारण  शर

 इस  बारे  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किये  गये  हैं
 ?

 इस्पात खान  मंत्री  के
 ०  डो  ०  मालवोय  :  नही ं।

 site  प्रशन  नहीं  उठते  |

 मद्रास  स्थित  क्षेत्रीय  पारपत्र  कार्यालय  का  दोषयुक्त  कार्यकरण

 *
 308.  श्री  पीलू  कया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  मद्रास  स्थित  क्षेत्रीय  पारपत्र  कार्यालय  के  श्रकुशल  तथा  दोषयुक्त

 के  बारे  में  छपे  एक  समाचार  की  are  दिलाया  गया  है  ;

 क्यां  पारपत्र  जारी  किये  जाने  के  झरावेदन-पत्न  इस  कार्यालय  में  छः  से  लेकर  दो

 तक  की  अवधि  से  भ्रनिर्णीत  पड़े  हुए  हैं  ;

 क्या  श्रावेदकों  द्वारा  क्षेत्रीय  पारपत्र  कार्यालय  के  विरुद्ध  लगाये  गये  विभिन्‍न  श्रारोपों

 के  बारे  में  कोई  जांच  की  गई  श्रौर

 यदि  तो  उसके  निष्कर्ष  व्या  हैं  श्रौर  उस  पर  सरकार  की  व्या  sfafrar  है  ?

 fata  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्रपाल  जी  सरकार  ने  इस  झ्राशय

 की  खबरें देखी  हैं

 से  1973  के  मध्य  से  पासपोर्ट  के  श्रावेदन-पत्नों  की  संख्या  में  श्रत्यधघिक  वृद्धि

 तथा  मद्रास  के  प्रादेशिक  पासपोर्ट  कार्यालय  में  कार्मिकों  की  कमी  से  कुछ  मामलों  में  पासपोर्ट  जारी  करने

 में  विलम्ब  gat  फिर  भी  इस  कार्यालय  की  कार्यप्रणाली  की  पूरी  जांच  की  गई  है  श्रौर  मद्रास  के

 प्रादेशिक  पासपोर्ट  कार्यालय  में  कार्मिकों  की  संख्या  में  उचित  वृद्धि  के  लिए  सरकार  कदम

 उठा  रही  साथ  ही  यह  भी  नि्णेय  लिया  गया  है  कि  मद्रास  के  प्रादेशिक  पासपोर्ट  कार्यालय  जो

 इस  समय  केरल  के  श्रावेदन-पत्नों  का  भी  निपटान  करता  दो  हिस्से  कर  लिए  जायं  शर  केरल  में  एक

 अलग  प्रादेशिक  पासपोर्ट  खोल  दिया  जाय  जो  इस  क्षेत्र  के  लोगों  की  जरूरतों  को  पुरा  कर  सके

 सरकार  की  इन  कायंवाहियों  से  श्राशा  की  जाती  है  कि  मद्रास  के  प्रादेशिक  पासपोर्ट  कार्यालय  की

 स्थिति  में  काफी  सुधार  होगा  ।

 श्रांड मान  तथा  निकोबार  द्ोपसमूंह  में  भूतपुर्वे  सैनिकों  के  परिवारों  का  पुनर्वास

 *  302.  at  ग्रार०
 एन०

 क्या
 gta  ate  पुनर्वास मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 श्रंडमान  तथा  निकोबार  द्वीपसमूह  में  अब  तक  ways  सैनिकों  के  कुल  कितने  परिवारों
 को  बसाया  गया

 वहां  पर  wage  सैनिकों  के  कितने  ak  परिवारों  को  बसाया  और

 उनक  नो  वहीं ह  TQ!  बिना  किसी  कठिनाई  के  बसाने  की  दृष्टि  से  सरकार  का  विचार  उन्हें  क्या

 सुविधाएं प्रदान  करने  का  है  ?
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 पुर्ति  श्रौर  पुनर्वास  dat  श्रार०  के०  :  मागंदर्शी  परियोजना  के  श्रस्तगंत

 ways  सैनिकों  के  100  परिवारों  को  1969  तथा  1970  में  दो  दलों  में  ग्रेट  निकोबार

 भेजा  गया  था  ।  1974  में  100  शर  परिवार  इस  द्वीप  में  भेजे  गए  थे  ।

 द्वीप  में  अब  तक  भेजे  गए  200  परिवारों  को  पूर्वी  तट  पर  बसाया  गया  है/बसाया  जा  रहा

 पूर्वी  तट  पर  खेती  योग्य  भूमि  की  उपलब्धता  को  देखते  हुए  द्वीप  के  उस  हिस्से  में  पुनर्वास
 के

 लिए

 200  ate  परिवारों  को  भेजने  का  प्रस्ताव

 पुनर्वास  के  लिए  उपलब्ध  क्षेत्र  का  निश्चय  करने  की  दृष्टि  से  पश्चिमी  तट  पर  भूमि  का  विस्तृत

 सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  इस  समय  यह  लक्ष्य  है  कि  पांचवीं  योजना  की  श्रवधि  के  दौरान  पश्चिमी

 तट पर  लगभग  400  परिवार  बसाए  जायेंगे  ।

 ग्रेट  निकोबार  में  बसाए  wage  सैनिकों  के  परिवारों  को  पुनर्वास

 सहायता  की  पद्धति  सभा  की  मेज  पर  रखे  गये  विवरण  में  दी  गई  > Q  पुनर्वास  योजना  के  Lu eats

 बसने  वालों  के  हित  के  लिए  चिकित्सा  तथा  भूमि  संरक्षण  उपाय  श्रादि  सम्बन्धी

 सुविधाएं  भी  दी  जाती  सड़क  निर्माण  का  एक  कार्यक्रम  भी  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है

 विवरण

 ग्रेट  निकोबार में  बसाये  गये  प्रत्येक  भूतपूर्व  सेनिक  परिवार को  स्वीकार्य  पुनर्वास  सहायता को  पद्धति  को

 दर्शानें  वाला  faarat
 a

 मद  सख्या  प्रति

 वार  सहायता
 $$$  ee

 eS

 )
 1  600  सू ७ घर  से  कंम्पबेल  की  ग्रेट  निकोबार  तक  मुफ्त  मात्रा

 सरकार  द्वारा  निर्धारित दर  पर  मुफ्त  राशन

 प्रथम  वर्ष  100% की  दर  से  1800  रु०

 द्वितीय  वर्ष  75%  की  दर  से  1350  Bo

 4050  र ० तीसरे  वर्ष  50% की  दर  से  900  रु०

 कृषि  पशु-धन  श्रादि  की  खरीद  के  लिए  wart  3000  रु०

 घरेलू  बर्तनों  af  के  लिए  ग्रनुदान  2500  रु०

 मकान  बनाने  के  लिए  श्रनुदान  5000  रु०

 2500  रू० कीटनाशकों  शभ्रादि  के  लिए  ग्रनुदान

 11  एकड़ * भू

 मार्गदर्शी  परियोजना  में  बसाए  गए  परिवारों को  प्रति  परिवार  धान  के  लिए  10  एकड़  साफ

 की  गई  भूमि  तथा  के  लिए  1  एकड़  भूमि दी  गई
 थी

 ।  बाद  में  भेजे  गए  परिवारों

 के  लिए  एलाट  की  जाने  वाली  भूमि  की  लागू  पद्धति  के  झनुसार  धान  के  लिए
 5

 एकड़  साफ

 की  गई  श्रावास  के  लिए  साफ  की  गई
 1

 एकड़  भूमि  तथा  बसने  वालों  द्वारा  स्वयं  साफ

 की  जाने  वाली  5  एकड़  बागवानी  की  भूमि  दी  जाती  है
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 वाशिज्यिक  वाहनों  के  चेसिस का  चम  में  बितरण  तथा  gH  के  चेसिस  प्राप्त  करने  में  कठिनाई

 310.  श्री  एम०  एन  ०  सिह  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  निर्माता  विभिन्‍न  राज्यों  को  वाणिज्यिक  वाहनों  के  चेसिस

 का  वितरण  विषम  aaa  में  करते  हैं

 क्या  सरकार  को  यह  भी  पता  है  कि  पंजीकृत  श्रावेदकों  को  टाटा  चेसिस  के  एकमात्र
 कसते म०  फ्रेंच  मोटरकार  कलकत्ता  से  टकों  के  चेसिस  प्राप्त  करने  में  कठिनाइयां हो  रही  हैं

 और

 तो  इस  बारे  में  सरकार
 ने

 क्या  कार्यवाही  की

 उद्योग  मंत्री  टीं ०  Vo  वाणिज्यिक  गाड़ियों  का  वितरण  राज्य-वार

 न  करके  के  जरिये  किया  जाता  है  ।

 तथा  मे०  फ्रेंच  मोटर  कंपनी  लिमिटेड  कलकत्ता  ara  चेसिसों at  सम्भरण

 दी  इत

 ा

 के  पु  ीक

 ल

 दे  वय  ली

 ा  दे  a  te

 तही इसलिए  fata  के  पास  पंजीकृत  wed  पर  गाड़ियां  लेने  हेतु  श्रावेदकों को  प्रतीक्षा  करनी

 aes

 गजरात  A  सर्वेक्षण

 "312.  श्री  बेंकारिया  :]

 श्री  Sto  पी०  जदेजा

 क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गुजरात  सरकार  से  गुंजरात  के  विभिन्‍न  भागों  के  भू-गर्भीय  सर्वेक्षण  की  कोई  ग्रोजना

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  क्रियान्वित  किये  जाने  हेतु  भेजी श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  रूपरेखा  क्या  है
 ?

 इस्पात  श्रौर  मंत्री  के०  lo  पांचवीं  पंचवर्षीय

 योजनायें  कार्यान्वयन  के  लिए  गजरात  सरकार  aro  गजरात  के  विभिन्‍न  भागों  के  भ-वेज्ञानिक  सर्वेक्षणों

 के  लिए  इस  प्रकार  की  कोई  योजना  नहीं  भेजी  गई  परन्तु  सरकार  की  पांचवीं  योजना  की

 मसौदा  रूप  रेखा  में  सम्मिलित  गजरात  के  भ-विज्ञान  तथा  खनन  द्वारा  किये  जाने  वाले  खनिज

 अन्वेषणों से  संबंधित  प्रस्तावों के  लिए  कछ  भ-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  करने  की  झ्रावश्यकता  होगी  ।  खनिज

 अन्वेषण  के  लिए  दर्शाए  गए  wer  क्षेत्र  निम्न  प्रकार
 >
 2  लाए

 (1)  बदोदरा  तथा  पंचमहल  जिलों  के  फ्लोस्पार  निक्षेप

 (2)  पंचमहल  जिले  के  मोलिब्डेनाइट के  निक्षेप

 (3)  जूनागढ़ जिले  में  खड़िया

 (4)  भावनगर जिले  में  बेन्टोनाइट

 (  ख  )  कच्छ  जिले  में  फास्फेटिक  साइडराइट  निक्षेप
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 Property  left  behind  by  Indian  Repatriates  from  Burma

 *316.  Shri  Jagannathrao  Joshi  :

 Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :

 Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  state  the  estimated  value  of  movable

 and  immovable  property  left  behind  by  Indians  repatriates  from  Burma,  separately  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Su  ACE ren  dra  Pal  Singh):

 No  authentic  estimates  are  available  of  the  value  of  movable  and  immovable  property
 left  behind  in  Burma  by  Indian  repatriates.

 Production  of  Pipes  in  Rourkela  Steel  Plant

 *317.  Shri  Phool  Chand  Verma:  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to

 State  :

 (a)  whether  the  Central  Government  have  accorded  their  sanction  for  manufacture

 of  Pipes  in  Rourkela  Steel  Plant;  and

 (b)  if  so,  the  broad  outlines  thereof  ?

 The  Minister  of  Steel  and  Mines  (Shri  K.  D.  Malaviya):  (a)  &  (b)  There  is  already

 a  pipe  plant  in  the  Rourkela  Steel  Plant  to  manufacture  longitudinally  welded  pipes  of

 upto  18”  diameter.

 Government  have  recently  approved  the  setting  up  of  a  Spirally  Welded  Pipe  Plan

 in  the  Rourkela  Steel  Plant,  with  an  annual  capacity  of  55,000  tonnes  of  spirally  welded

 pipes  in  the  diameter  range  of  14”  to  60”  and  wall  thickness  upto  10  m.m.

 पाकिस्तानी  युद्धबन्दियों  को  वापिस  भेजने  पर

 *
 318.  श्री  राम  सहाय  पांडे

 :
 क्या  रक्षा  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  पाकिस्तानी  युद्ध

 बंदियों  को  वापिस  भेजने  पर  कितना  खर्चे  हुआ

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  पाकिस्तानी  युद्धबंदियों  पर  केवल  वापिस  भेजने  के  लिए

 जो  व्यय  हुआ  है  उसके  से  ५  नहीं  रखे  जा  रहे  हैं  ।

 देश  में  मानसिक  रोगों  से  पीड़ित  व्यक्ति

 *320.  श्री सी  ०  धपे  रफर  क्या  स्वास्थ्य  atk  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  fH:

 क्या  सरकार  ने  देश  में  मानसिक  रोगों  से  पीड़ित  व्यक्तियों  के  सम्बन्ध  में  कोई  सवेक्षण

 किया  ak

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं  ate  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध में  राज्यवार

 क्या  संस्थागत  सुविधाएं  प्रदान  की  हैं  ?
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 ee  हा  ag

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  कर्ण  अझर  1955--58

 के  बीच  कुछ  राज्यों  के  खास-खास  सामुदायिक  खण्डों  में  मानसिक  विकारों  से  पीड़ित  रोगियों  का

 सही  पता  के  लिए  एक  नमूना-सर्वेक्षण किया  गया  ।  एक  विवरण जिस  में  इस  सर्वेक्षण

 के  निष्कर्ष  दिये  गये  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  (water  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 एल०  do  6419/74)  विभिन्‍न  राज्यों  में  जितने  मानसिक  श्रस्पताल  श्रौर  मनचिकित्सा  क्लिनिक  चल

 रहे  उन  की  सुचियां  भी  सभा  पटल  पर  रख  दी  गई  हैं  ।

 इच्छापुर  GIT  से  गुम  हुई  बन्दूकें  एवं  राइफलें

 231.
 श्री  बसु  :  कया  रक्षा  मंत्री  :  इच्छापुर  फैक्टरी  से  गुम  हुई  बन्दूकें  एवं  राइफलों

 के  बारे में  29  नवम्बर  1973  के
 श्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  2756  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पुलिस  ने  इस  बारे  में  जांच  पूरी  कर  ली  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  जांच  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण
 :  श्रौर  :

 मामले  की  झभी  जांच-पड़ताल की  जा  रही  है  ।

 पालघाट  में  वैगन  बनाने  वाला  कारखाना  स्थापित  किया  जाना

 3005.  श्री  बयालर  रवि  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  |

 क्या  केरल  सरकार  ने  केरल  में  पालघाट  में  वैगन  बनाने  वाला  एक  कारखाना  स्थापित  करने

 की  कोई  योजना  प्रस्तुत  की  है  ;  शौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  ौर  इस  कारखाने  को  स्थापित करने  के  लिये

 केन्द्रीय  सरकार  का  राज्य  सरकार  को  क्या  सहायता  देनें  का  विचार  है  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-संती  दलबीर  :  :  नहीं  ।

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 Survey  for  Ferrous  Py
 wert  ta Git]  Madhya  Pradesh

 3006.  Shri  G.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  survey  has  since  been  conducted  In  Madhya  Pradesh  to  find  ferrous

 pyrite;  and

 (b)  if  so,  the  result  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Sukhdev  Prasad)  :  (a)  &

 (b)  No
 surveys  specificially  for  ferrous  pyrite  have  been  carried  out  in  Madhya  Pradesh

 23



 Written  Answers  Phalguna  23,

 by  the  Geological  Survey  of  India.  However,  during  the  course  of  systematic  geological

 Mapping,  minor  occurrences  of  pyrite,  mainly  as  disseminations  in  country  rocks,  were

 recorded  near  Sildana  in  Bilaspur  district,  Bokna  Bajno,  Jatashankar  and  Ondora  in  Chhas

 tarpur  and  Sagar  districts,  Bumbelia  in  Chhindwara  district,  Dhamnia  in  Betul  district,

 Silpati  and  Kondka  in  Durg  district  and  Churka  and  Lanjit  in  Surguja  district.  None

 of  the  occurrences  are  of  any  commercial  importance.

 श्रौषध  नियंत्रण  afafaaa  के  उपबंधों  के  बारे  में  सर्वोच्च  न्यायालय  का  निणय

 3007.  शो  विश्वनाथ  झुनझुनवाला  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  औषध  नियंत्रण  अधिनियम  की  कुछ  को  गैर-कानूनी

 ठहराया  उन  पर  श्रापत्ति  की  है  ate  सरकार  से  विधि  में  संशोधन  करने  के  लिये  उपयुक्त
 =  3 करने  के  लिये  कहा

 यदि  at,  तो  श्रधिनियम  की  त्रुटिपूर्ण  धाराएं  कौन  कौन  सी  हैं  ;  श्र

 सरकार  का  उन  ्  को  दूर  करने  के  लिये  क्या  कार्येवाद्टी  करने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  ite  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  ए०  के
 ०  किस्क्‌ ) ह  नहीं  ।

 हाल  के  एक  निर्णय  में  उच्चतम  न्यायालय  का  यह  कहना  था  कि  चलती-फिरती  गाड़ियों  के  लाइसेन्स

 शर  किसी  व्यापारी  के  ः  क्षेत्र  से  बाहर  अस्थाई  वितरण  से  संबंधित  कानून  कुछ  afeger  है  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 न्याय  एवं  कम्पनी  कायें  मंत्रालय  से  परामशे  कर  श्रौषिध  एवं  प्रसाधन  सामग्री

 वली  में  सुधार  करने  के  बारे  में  श्रावश्यक  कार्यवाही  की  जायेगी  |

 उवंरकों  के  ara  के  लिए  करार

 3008.
 श्री  वाई

 ०
 ईश्वर  रेड्डी

 :  क्या
 ate  पुनर्वास मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने  5.5  लाख  टन  उवेरकों  के  arena  के  लिये  विदेशों  से  करार  किया  है  ;

 यदि  तो  उसमें  से  कितने  उवेरक  का  झ्रायात  किया  जा  चुका  है  ate

 क्या  किसी  विदेशी  सप्लाई  eal  ने  करार  की  गई  मात्ना  में  वसी  किये  जाने  की  सम्भावना

 का  संकेत  दिया  है  श्र  यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  है  ?

 षुति  श्रौर  पुनर्वास  मंत्री  श्रार
 ०

 के  :  नहीं  ।  1972-74  के  लिए

 (5-3-1974  पूति  विभाग  और  खनिज  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  लगभग  18.42  लाख  मीटरी

 टन  श्रौर  लगभग  8.5
 लाख  मीटरी  के  लिए  श्राडेर  दिये  गये  थे

 ।

 लगभग
 6.  29

 लाख  मीटरी
 टन

 की  मात्रा  जहाज  द्वारा  पहले  रवाना  की  जा  चुकी  है  ।
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 अम

 तेल  संकट  के  कारण  कुछ  सप्लायरों  ने  मूल्यवृद्धि  प्रौर  माल  सुपुर्दगी  की  प्रवधि  को  बढ़ाने

 की  मांग  की  है  ।  ठेकों  की  शर्तों  के  श्रनुसार  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सप्लायरों  से  समय  समय  पर

 बातचीत की  जाती  है  ।

 कुछ  सप्लायर  ऐसे  हैं  जिन्होंने  श्रनिवाय॑-वाध्यता  की  शर्ते  का  संकेत  दिया  है  श्रौर  उनकी

 सप्लायरा
 ७

 से  सप्लाई  होना  अ्रनिश्चित  है  ।  लगभग  97,000  मीटरी  टन  van  की  मात्रा  शामिल  है  ।

 की  श्रोर  से  देय  उर्वरक  की  को  प्राप्त  करने  के  लिए  सरकार  उनसे  सम्पर्क  बनाये  हुए  है  ।

 Singrauli  Coal-bearing  area

 3008.  Shri  G.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Singrauli  coal-bearing  area  in  Madhya  Pradesh  is  one  of  the  richest

 areas  in  the  country  and  a  134  metre-thick  layer  has  been  found  there  which  is  the  second

 thickest  layer  in  the  world;  and

 (b)  if  so,  the  steps  taken  for  its  mining  and  employment  of  lakhs  of  persons?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Subodh  Hansda)  :  (a)

 &  (b)  It  is  true  that  a  131-138  metres  thick  coal  seam  has  been  found  in  Singrauli  coalfield

 and  is  said  to  be  the  second  thickest  coal  seam  in  the  World.  The  total  reserves  of  this

 coal  seam  are,  however,  very  limited,  containing  only  about  93.2  million  tonnes  of  low

 grade  coal.  However,  the  total  coal  reserves  in  the  Singrauli  coalfield  are  estimated  at

 9,000  million  tonnes,  Already  two  open  cast  mines  have  been  opened  in  this  coalfield.

 A  number  of  new  open  cast  mines  have  been  projected  for  developmer.t  during  the  Fifth

 Five  Year  Plan.  Most  of  this  coal  will  feed  power  stations  in  Northern  India.

 The  present  level.  ण  production  of  about  2.00  million  tonnes  from  this  field  would

 increase  to  7.3  million  tonnes  by  end  of  Fifth  Plan.  Russian  experts  are  also  being  ass  ocia-

 ted  for  the  expeditious  development  of  this  coalfield.

 Mini  Steel  Plants  in  Madhya  Pradesh

 3010.  Shri  G.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  industrialists  of  Madhya  Pradesh  have  shown  great  interest  in  setting

 up  mini-steel  plants ;

 (0)  whether  the  have  recommended  14  steel  plants  to  the  Centre;

 and

 (c)  if  so,  the  steps  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Subodh  Hansda)  :  (a)

 to  (c)  A  number  of  applications  have  been  received  from  Madhya  Pradesh  for  setting  up

 scrap  based  electric  furnace  units.  The  Government  of  Madhya  Pradesh  have  reported

 that  out  of  several  applications  received  by  them  for  setting  up  such  plants,  taking  into

 account  the  availability  of  power,  about  18  electric  furnace  units  could  be  provided  for.

 These  proposals  when  received  are  considered,  taking  into  consideration  all  relevant  factors
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 such  as  date  of  application  to  the  Iron  and  Steel  Controller  for  registration,  availability  of

 ferrous  scrap,  electric  power  and  other  inputs  and  the  effective  steps  taken  by  the  appli-

 cants  to  implement  the  projects  before  31st  October,  1973  up  to  which  date  the  liberalised

 industrial  licensing  policy  was  applicable  for  such  units  involving  a  capital  outlay  of  less

 than  Rupees  one  crore  each,  and  only  registration  with  the  Iron  and  Steel  Controller  was

 necessary

 Persons  provided  employment  in  Bhilai  Steel  Plant

 3011.  Shri  G.  C.  Dixit  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  persons  provided  employment  in  Bhilai  Steel  Plant  during  1972-73

 and

 (b)  the  number  of  persons  who  have  been  or  are  likely  to  be  provided  with  employ-

 ment  during  1973-74  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Subodh  Hansda)  :  (a)

 and  (b)  The  number  of  persons  who  have  been  provided  emplo:  ent  during  1972-73  and

 1973-74  (till  9th  March,  1974)  in  the  Bhilai  Steel  Plant  are  as  under

 1972-73  1973-74

 Class  I  18  20

 Class  4  e  807  699

 Class  IV  e  थक a  2,175  1,774

 There  are  no  Class  II  employees  in  the  plant  at  present

 देश  में  यौन  रोग  के  सामले

 3012.  श्री  विश्वनाथ  झंझनवाला  क्या  स्वास्थ्य श्र  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  गत  तीन

 त्री  के  दौरत  देश  मैं  बोत  रोनों  के  मानतीं  मैं  बहुत  हुई
 seas  तर्द  सिल्ली AQ  स्थित  यान  रोग  केन्द्र

 Tyr क्या  में  इसके  इलाज  के  लिए  डाक्टर

 श्रादि कम  हैं

 क्या  परिवहन  कठिनाइयों  के  कारण  ठीक  किए  गए  लोगों  की  बाद  की  देखभाल  नहीं  होती

 है  ;  or

 यदि  तो  इस  केन्द्र  को  सैन  विभाग  की  निर्भरता  से  च्  करने  के  लिए  इसका  विस्तार

 करने  तथा  यौन  का  भली-भांति  इलाज  करने  में  समर्थ  बनाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 =?

 स्वास्थ्य
 श्रौर

 परिवार  नियोजन  मंत्रालय
 में

 3q-Wat  Bo  :  देश  में  रतिरोग के
 मामलों  का  श्रनुमान  लगाने  के  लिये  watt  तक  कोई  नहीं  किया  गया  है  ।  इसके  रतिरोग
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 ना

 एक  श्रधिसूच्य  रोग  नहीं  है
 ।

 यह  कहना  सम्भव  नहीं  है  कि  देश  में  रतिरोग  के  मामलों  में  बहुत  वृद्ध

 हुई  है  ।  फिर  भी  श्रायोजनागत  योजनाश्रों  के  श्रन्तगंत  स्थापित  किये  गये  तथा  मोरल  एण्ड  सोशल  हाइजीन

 संघ  के  श्रन्तर्गत  कार्य  कर  रहे  रतिरोग  क्लिनिकों  में  1971--73  के  दौरान  रतिरोग  के  जितने  मामलों  का

 इलाज  किया  उनका  एक  विवरण  संलग्न  में  रखा  देखिये  संख्या  एल  ०  ato  6420/74]

 वैसे  इस  विवरण  से  सम्पूर्ण  वस्तुस्थिति  का  पता  नहीं  चलता  क्योंकि  er  क्लिनिकों  तथा  गैर  सरकारी

 चिकित्सकों  के  पास  भी  रतिरोग  के  इलाज  की  सुविधायें  उपलब्ध  हैं  ।  इनके  बारे  में  gins  उपलब्ध  नहीं

 हैं  ।

 जी  नही ं।

 सरकार  के  ध्यान  में  कोई  ऐसी  कठिनाइयां  नहीं  लाई  गई  हैं  ।

 यह  प्रशन नहीं  उठता  |

 सफदरजंग  श्रस्पताल  के  कमंचारियों  को  श्रागे  Reqs  के  लिए  प्रोत्साहन

 3013.  श्री  विश्वनाथ  शुझनवाला  :  क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सफदरजंग  श्रस्पताल के  कर्मचारियों  को  श्रागे  ऐसा  wera  करने के  लिए  कोई  प्रोत्साहन

 दिया गया  है  जो  सेवा  काल  में  संस्थान  के  लिए  लाभप्रद  हो  ;

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  डाक्टरों  तथा  wear  कमंचारियों  को  ऐसी  क्या  सुविधाएं दी

 गई

 इस  श्रवधि  में  यौन  रोग  उपचार  केन्द्र  के  कितने  कर्मचारियों  को  ये  सुविधाएं  दी  गई  ;

 क्या  विशेष  जानकारी  प्राप्त  करने  के  पश्चात  भी  कमंचारियों  को  वरिष्ठ  पदों  पर  पदोन्नत

 नहीं  किया  गया  तथा  सामान्य  गैर-प्रनुभवी  उम्मीदवारों  की  भर्ती  कर  ली  गई  श्रौर  यदि  हां
 तो

 ऐसे  योग्यता

 प्राप्त  तथा  श्रनुभवी  कर्मचारियों  को  ऊंचे  पदों  पर  नियुक्त  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 ह ै?

 स्वास्थ्य  र  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  wq-Hat  To  क े०  n  तथा

 जी  हां  ।  डाक्टरों  are  नर्सों  को  उन  विषयों  में  उच्च  प्रशिक्षण  के  लिए  विदेश  भेजा  जांता  जिनके

 लिये  प्रशिक्षण
 की

 सुविधाएं  भारत  में  उपलब्ध  नहीं  हैं  भारत  की  vat  को  विभिन्‍न  पुनश्चर्या  पाठ्यक्रमों

 के  लिए  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  के  अन्तगंत  विदेश  भेजा  जाता  है  ।

 विभिन्‍न  पदों  के  लिए  भर्ती  site  carafe  दोनों  भर्ती  नियमों  के  श्रनुसार  की  जाती  है  ।
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 Written  Answers  Phalguna  23,
 ॥

 1895  (Saka)
 ee

 सफदरजंग  विलिग डन  श्रस्पताल  तथां  afar  avec  चिकित्सा  संस्थान  में  बहिरंग

 तथा  श्रंतरंग  रोगियों  का  इलाज

 3014.  at  बिश्वनाथ  झुंझूनवाला  कया  स्वास्थ्य शौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  सफदरजंग  नई  दिल्‍ली  में  कुल  कितने  बहिरंग  तथा

 इसी  श्रवधि  में  विलिंगडन  श्रस्पताल  तथा  श्रखिल  भारतीय  चिकित्सा  संस्थान  में  ऐसे  कितने

 रोगियों का  इलाज  किया  गया  ;

 क्या  अस्पतालों  को  एम्बुलेंस  गाड़ियां  इलाज  किये गए  रोगियों  की  संख्या  के  अ्नपाति च्  में  मिली

 हैं  प्रौर  यदि  तो  उस  सम्बन्ध  में  क्या  नियम  बनाए  हैं  ;  श्रौर

 इस  निर्धारित  नियम  के  झनुसार  एम्बुलेंस  गाड़ियों  की  संख्या  क्या  होगी  ate  क्या  भ्रस्पतालों

 में  तदानुसार ये  गाड़ियां  हैं  ;  ate  यदि  नहीं  तो  इसके  कया  कारण  हें  तथा  वास्तव  में  कितनी  गाड़ियों का

 उपयोग  किया  रहा  है  ?

 स्वास्थ्य  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए  ०
 के

 ०
 :  श्रौर  श्रपेधित

 सूचना  इस  प्रकार है
 :--

 ee

 परि  il  की  ह

 सफदरजग

 झ्रस्पताल  |  ara  विज्ञान

 1971  )  की  85,866  19,568  15,686

 ह  6,04,222  30,229 )

 1972  ह  70,592  24,049  17,875

 e  9,30,217  6,20,750  4.97,913

 71,162  28,522  19,485 1973  )

 )  9,  94,  57]
 6,63,664

 5,17,096

 नहीं ट्रै ध  उनकी एम्बुलेंस  गाड़ियां  लेने  के  लिए  कोई  विहित  प्रतिमान  ।  झावण्य  कतानुसा  र

 खरीद की  जाती  है  ।

 इस  समय  श्राठ  एम्बुलेंस  गाड़ियां  काम  कर  रही  हैं
 ।

 इनमें  से  तीन  सफदरजंग  श्रस्पताल

 ata  विलिंगडन  अस्पताल  में  श्रौर  दो  झखिल  भारतीय  .)  नई  दिल्‍ली  में  हैं  ।
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 14  माच  974  लिखित  उत्तर
 a

 att  उद्योग  के  उत्पादों  का  निर्यात

 3016  wt  हुकुम
 स्ट it  Mosley  कया  क द  उद्योग  मंत्री  भारी  उद्योग  के  उत्पादों  के  निर्यात  के

 के  संबंध  में  29  1973  के  अझ्रतारांकित प्रश्न  संख्या  2672  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस  ब्रीच  जानकारी  एकब्रित  कर  ली  गई

 यदि  तो  उसका  सार  क्या  है  ;  श्र

 यदि  तो  इसमें  विलंब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  T--wat  दलबोर  faz)  :
 हां  ।

 ware  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  संलग्न है

 प्रश्न  ही  नहीं  ।

 विवरण

 गत  तीन  वर्षों  में  भारी  उद्योगों  द्वारा  बनाई  गई  श्रौर  सरकार  द्वारा  निर्यात  की  गई  वस्तुए

 रेल  के  माल  प्रेस  किए  हुए  इस्पाती  टैंक  ae  tat  के  लिए  ज्वायंट  करने  वाले

 विभिन्‍न  प्रकार  की  क्रेनों  और  ब्रेक  कास्टिंग  के  लिए  फालतू  सबस्टेशन  उपकरण  जेसे

 कंटोल  तड़ित  बिजली  स्टेशन  के  बायलर  तथा  पावर

 इण्डस्ट्रियल  कंट्रोल  गियर  सहित  इण्डस्ट्रयिल  पावर  इस्ट  मेंट  ट्रांसफारमर

 रिएक्टर  मशीन  ग्रौजार तथा  चीनी मिल  मशीन  किए  गए  बेड  ग्राईडिंग  मशीन  टल, थ  बार

 ट्विर्स्टिंग  होस  पाइप  म्रेजएबल  स्टीम  ब्रेक  वाल्वों  के  साथ-साथ  सेफ्टी  पिस्टन

 कर्पालिंग  सहित  होस  प  वाल्व  आदि

 (=)  इनसे  कमायी  गयी  विदेशो  मुद्रा

 1970-71  1.81  करोड़  रुपये  ।

 1971-72  3.  21  करोड़ रुपये  ।

 1972-73  5.  61  करोड़ रुपये  |
 ———

 इसके  1970-71,  1971-72  1972-73  में  रुपये  A  भगतान  पर  क्रमश

 110.90  लाख  6.99  लाख  श्रौर  1.25  लाख  रुपये  के  मलय  की  मशीनों  उपकरणों

 का  निर्यात  किया  गया  था
 ।

 1
 973-74  मसें  कमायी  जाने  वाली  चिदेशी  मुद्रा

 8.  07  करोड़  रुपये  ।

 वर्ष  1973-74  में
 रुपये-भुगतान

 पर  युगोस्लाविया  को  90.  39  लाख  रुपये  के  रेल  के  माल  डिब्बों

 का  निर्यात  होने  की  are  है
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 Written  Answers  March  14,  1974

 दिल्‍ली  में  कार्मिक  संघों  द्वारा  प्राम  हड़ताल

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 : 3017.  शी

 हुकम  चन्द  कछवाय

 क्या  16  1974  को  दिल्ली  के  विभिन्‍न  कार्मिक  संघों  ने  ara  हड़ताल  श्रायोजित

 की थी  ।

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  श्रौर

 इस  मामले  में  -TCATS  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्रम  मंत्रालय में  उप-मंत्री  बाल  गोविन्द  :  ate  कुछ  मजदूर  संघों

 कपड़ा  श्रमिकों के  दिल्‍ली  क्लाथ  मिल्स  ग्रुप  की  मांगों  के  समर्थन  16  1974  को  श्राम  ठुड़

 की  धमकी दी  थी  if

 13  जनवरी  1974  को  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  दिल्‍ली  क्लाथ  स्वतंत्र  भारत  मिल्स

 डी०  सी०  एम०  सिल्क  मिल्स  में  रोजगार  को  भारत  रक्षा  नियमों  के  श्रधीन  समुदाय  के  जीवन  के  लिए

 झनिवारय  किया  ate  प्रत्येक  श्रमिक  को  200  रुपये  की  वसूली  योग्य  राशि  का  श्रग्रिम  देने  ak

 किसी  भी  श्रमिक  को  न  सताने  का  भी  उन्हें  ग्रादेश  दिया  |  16  1974 को  हड़ताल  नहीं

 हुई  जिसकी धमकी  दी  गई  थी  ।

 Indian  Doctors  in  Poland

 3018.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning

 be  pleased  to  state :

 (a)  whether  Government  will  ascertain  through  the  In  ae ३. dia  n  Embassy  in  Poland  the

 present  number  of  Indian  doctors  in  Poland  ;

 (b)  whether  Government  have  under  consideration  a  scheme to  bring  back  to  India

 the  Indian  doctors  living  and  practising  abroad  and  to  provide  them  with  jobs;  and

 (c)  if  so,  the  features  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.  K.  Kisku)  :

 (a)  There  was  no  Indian  doctor  in  Poland  as  on  1st  October,  1973.

 (b)  No.

 (c)  Does  not  arise.

 हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लिमिटेड  के  मुख्यालय  का  नई  दिल्‍ली  से  त्रिवेन्द्रम

 ले  जाया  जाना

 3019.  श्री  बयालार  रवि  :  क्या  स्वास्थ्य  धौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लिमिटेड  के  मुख्यालय
 को

 नई  दिल्‍ली  से  त्रिवेन्द्रम  ले  जाये  जाने

 कारी  निर्णय  की  क्रियान्विति  में  क्या  प्रगति  हुई  iQ)
 athe AIS

 क्या  इसकी  क्रियान्विति  में  कोई  विलम्ब  हुआ  है  भौर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण
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 लिखित  उत्तर 23
 1895  ( TF

 —

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्र  कॉंडाजी  :

 हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लिमिटेंड  के  रजिस्टरड  कार्यालय  के  स्थान  को  परिवरतित  करने  में  चूंकि  कुछ

 तात्रों  को  पूरा  करना  है  ate  चूंकि  मुख्यालय  के  स्टाफ  को  शैक्षिक  वर्ष  समाप्ति  तक  का  समय  देना  है

 ताकि  त्रिवेन्द्रम  जाने  में  उन्हें  कम  से  कम  श्रसुविधा  ग्र्त  अ्रन्ततः  यह  प्रस्ताव  किया  wat  है  कि

 तान  लेटेक्स  लिमिटेड  का  दिल्लो  स्थित  रजिस्टर्ड  कार्यालय  1-1-  1974  से  बन्द  कर  दिया  जाए  wt  फिर

 इनके  पश्चात  इसे  निवेन्द्रम  में  पुन  खोला  जाए  |

 हंगरो  से  बेलित  (tes)  इस्पात  उत्पाद  की  सप्लाई

 3020,  शी  सो०  के०  जफर  शरोफ  :  क्या  इस्पातश्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  हंगरी  ate  भारत.के  बीच  कोई  करार  हम्ना  है  जिसमें  हंगरी  ने  बेलित  इस्पात  उत्पाद
 की  भारी  मात्रा  में  सप्लाई  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  ;  श्र

 यदि  at,  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या  है  ?

 इस्पात  त्रौर  खान  मंत्रालय  में  waar  सुबोध  :  ate  वर्ष  1974  के  लिये

 हंगरी  के
 साथ  व्यापार  की  योजना  में  60,000 टन  इस्पात  तथा

 इस्पात  उत्पादों  के  आयात  की  व्यवस्था  है
 |

 इसमें  ator  मिश्र  ate  विशेष  बेलित  इस्पात  उत्पादन  जैसे  पत्ती  चादरें  बनाने में  काम

 ताने  वाली  चादरें  भी  शामिल  होई  कार्बन  वायर  फ्री-कटिंग  fort  बेलेंट

 सेक्शन  atte  शामिल  हैं  ।

 सरकारो  गर-सरकारी  इस्पात  संयंत्रों  हारा  इस्पात  को

 कतरनों  को  नोलामों

 3021.  सरदार  स्वर्ण  fag  सोखी  क्या  इस्पात  खान  मती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकारी  ate  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  सभी  इस्पात  संयंत्र  एम०  एस०  इस्पात  अन्य

 विधि  कतरनों  की  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  सावंजनिक  नीलामी  ara  श्रौर  टेंडर  भ्रामन्त्रिति  करके  बहुत
 कम

 मूल्यों  पर  बिक्री  करते  हैं  ;

 क्या  इन  सभी  प्रकार  की  कतरनों  की  देश  में  भ्रत्यपधिक  कमी  है  श्रौर  इस्पात  पुनर्बेलन

 विभिन्न  राज्यों  के  लघु  भ्रौद्योगिक  क्षेत्रों  वाली  मिलों  इनके  उपलब्ध  न  होने  के  कारण

 नाई  का  सामना  कर  रही  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  देश  में  सरकारी  ate  गैर-सरकारी  इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  ऐसी  कतरनों  की

 नीलामी  द्वारा  अ्रथवा  were  बिक्री  को  रोकने  के  लिये  atk  सरकारी  एजेंसियों  के  माध्यम  से  लघु  उद्योगों

 को  इनके  वितरण  हेतु  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  रि
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 Written  Answers
 Phalguna  23,

 1895  (Saka)

 इस्पात  खान  मंत्रालय  में  3a-wat  सुबोध  gaat):  लोहे  और  इस्पात

 के  दोषयुक्त माल  ale  कतरनों  भ्रादि की  नियंत्रित  उपलब्धि से  है  ।  मोटे  तौर  पर  इनको

 लिखित  श्रेणियों  में  बांटा  गया  है

 ताजा  दोषयुक्त  माल

 ताजा  श्रौद्योगिक  स्क्रेप

 ताजा  पुनर्बलन  योग्य  स्क्रेप

 पिघलाने  योग्य  स्क्रेप

 ताजा  अप्रयुक्त  दोषमुक्त  माल  श्रौर  ताजा  श्रौद्योगिक  स्क्रेप  यथा  दोषयुक्त  दोषयुक्त  चादरें
 श्र  कतरने

 श्रादि  स्टाक्यार्डों  को  प्रेषित  कर  दिया  जाता  है  जहां  से  यें  संयुक्त  हंयंत्न  समिति  द्वारा  बनाए  गए

 दर्शी  सिद्धांतों  के  भ्रनुसार  वितरित  किया  जाता  है  अ्रधिकतर  ये  लघु  उद्योग  नियमों  श्रथवा  उद्योगों  के

 राज्य-निदेशकों  को  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  कारखानों  को  वितरण  के  लिये  दिया  जाता  है  ।

 ताजा  Gtaety  योग्य  स्क्रेप  यथा  दोषयुक्त  srafad  कम  लम्बाई  की  रेल  पटरियां

 स्टाक  याडोँ  को  देश  भर  के  स्क्रेप  पुनर्बेलनों  को  संयुक्त  संयंत्र  समिति  द्वारा  छमाही  श्राबटंनों  के  TATE

 वितरित  करने  के  लिये  प्रेषित  किया  जाता  है
 ।

 जहां  तक  पिघलाने  योग्य  स्क्रेप  का  संबंध  है  केवल  पिघलाने  योग्य  लोहे  के  स्क्रेप  को  ही  कारखानों

 से  विक्रेयाथ  किया  जाता  है  ake  उन  फाउंडरियों  को  दिया  जाता  है  जो  उस  म।ल  को  कच्चे

 लोहे  के  बदले  प्रयोग  करते  हैं  ।

 परन्तु  स्क्रेप  की  कुछ  मद्दे  जिन्हें  बैगनों  की  कमी  के  कारण  प्रेषित  नहीं  किर  जा  को  कभी

 कभी  घिविदाएं  मंगा  कर  बेचा  जाता  है  ।  इसके  अझ्रतिरिक्त  इस्पात  कारखाने  समय-समय  पर  कुछ  पुराने

 उपभोज्य  स्टोर  श्रादि  को  भी  विविदाएं  मंगा  कर  बेचते  हैं
 ।

 यूगोस्लाविया  को  रेलवे  ब् गनों  की  सप्लाई  में  हानि

 3022.  श्री  स्वर्ण  fag  सोखी  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यद  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यदि  मंत्रालय  के  भ्रन्तर्गत  बैगन  कारखानों  के  विभिन्न  एककों  में  बन  रहे  रेलवे
 वैगनों

 को  यूगोस्लाविया  सप्लाई  करने  का  te  नहीं  किया  जाता  है  तो  इससे  सरकार  को  27  करोड़  हज रुपय

 की  हानि  होगी  ;

 क्या  सरकार  क्रेताथ्ों  के  साथ  समझौते  तथा  ठेका  शर्तों  के  अनुच्छेद  12(1)  12(5)

 के  बाध्यताਂ  खंड  को  लागू  करने  पर  विचार  कर  रही  है  जब  कि  इस  खंड  के  जी

 ठेके  को  समाप्त  करने  शर  27  करोड़  रुपये  बचाने  की  पर्याप्त  गुंजाइश  है  ;

 यदि  तो  इस  ठेके  को  समाप्  ने  के  लिये  सरकार  का  विचार  क्या  तत्काल

 करने  का  है  ;  श्रौर

 (@)  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?
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 —<$<$<——-

 रो  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलबोर  से  वर्तमान  संकेतों  के

 सार  इस  मंत्रालय  ने  प्रशासनिक  नियन्त्रण  में  झाने  वाले  विभिन्न  वैगन  निर्माता  एककों
 को

 युगोस्लाव

 वैगन  ठेके  को  कार्यान्वित  करने  में  काफी  हानि  उठानी  पड़ेगी  ।  किन्तु हानि  की  wet  मात्रा
 बताना  संभव

 नहीं  जो  विभिन्न  कारणों  पर  निर्भर  करेगी  ।  सरकार  उस  समस्या  के  प्रति  सजग  है  जिसका
 सामना

 बैगन  निर्माताओं  को  करना  पड़  रहा  है  ate  वह  इस  समय  स्थिति  को  यथा  संभव  wee  तरीके  से  हल

 करने  में  लगी  re  है  ।

 पश्चिम
 को

 शोर  बहने  वाली  नदियों  में  चुना  पिट  का  उपलब्ध  होना

 3023.  श्री  पी०  श्रार०  कया  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  कर्नाटक  की  पश्चिम  की  श्रोर  बहने  वाली  नदियों  में  पर्याप्त  मात्रा
 में  पट़्िं

 उपलब्ध  ग्रदि  तो  यह  किन  नदियों  में  उपलब्ध  है  तथा  किन  स्थानों  पर  उपलब्ध

 क्या  चूना की  ये  पट्टियां  नदियों  में  निरन्तर  बनती  रहती  हें  तथा  क्या  इन्हें  समय-समय  पर
 न  हटाने  से  इनकी  हानि  होती

 इन  पट्टियों  को  हटाने  के  लिये  कितनी  तथा  किन-किन  पार्टियों  ने  श्रनुमति  प्राप्त  की  है

 तथा  ऐसा  करने  के  लियें  उनका  उद्देश्य  क्या

 इस्पात  श्र  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुखदेव  कर्नाटक  में  उत्तरी  तथा

 दक्षिणी  कनारा  जिलों  की  पश्चिम  की  श्रोर  बहने  वाली  नदियों  sate  वेंकटापुरा

 हलादी  तथा  मुल्की  नदियों  में  चूना  पट्टियां  उपलब्ध  ये  उत्तरी  तथा  दक्षिणी
 कनारा  जिले  के  हलादी  तथा  मुल्की  स्थान

 में

 ये  पट्टियां  मौसमी  रूप  से  इकट्ठा  होती  रहती  Fak  जब  वे  जमा  हो  जाती  हैं  तो  उन्हें

 इकट्ठा कर  लिया  जाता zl

 पांच  दलों  को  खनन  oe  स्वीकृत  किये  गये  हैं  a  एक  दल  को  पूर्वेक्षण  लाइसेंस  दिया

 पाए
 गया

 >  न  के नाम  हैं  :--  (1)  पी०  एस०  गोउंकर  (2)  Fo f  arsed  re  र्प्र  ्  ज  ह  3  )  sty

 छ के ०
 वेंकटरामन  पी०  प्रभु  (4)  श्री  श्रार०  भानु  प्रकाश  (  )  श्री  जी०  डी०  साहेब  (6)  श्री  दादा

 हाजी  इब्राहम  हलारी  |

 Misuse  of  Licences  Issued  for  Manufacture  of  and  Trading  in  Drugs

 3024.  Shri  Phool  Chand  Verma.  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning

 be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  licences  issued  for  the  manufacture  of  and  trading  in  drugs  have  been

 misused  on  a  very  large  scale  in  Indore,  Ujjain,  Gwalior,  Bhopal,  Jabalpur,  Raipur  in

 Madhya  Pradesh  and  in  Delhi  and  in  many  cities  of  Uttar  Pradesh;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  against  the  persons  found  misusing  the  licences  and  steps

 being  taken  to  check  such  cases  in  future?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.  K.  Kisku)  :

 (a)  No  reports  regarding  the  misuse  of  licences  granted  for  manufacture  of  trading  in  drugs
 under  the  Drugs  and  Cosmetics  Act  in  Madhya  Pradesh,  Uttar  Pradesh  and  Delhi  have

 been  received.

 (b)  So  far  as  Drugs  and  Cosmetics  Act  is  concerned,  there  is  hardly  any  scope  for

 misuse  of  manufacturing  or  sale  of  licences  since  these  licences  are  granted  mainly  with
 a  view  to  regulating  the  quality  of  the  drugs  manufactured  and  sold.

 दामोदर  घाटी  में  कोयल  का  निक्षेप

 3025.  श्र  To  के०  एम०  इसहाक  :  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह
 बताने  ,

 कृपा

 करेंगे

 क्या  भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  विभाग  ने  कुछ  समय  पूर्वे  कृत्रिम  पैट्रोलियम  संयंत्र  लगाने

 हेतु  दामोदर  घाटी  में  कोयले  के  नये  निक्षेपों  का  पता  लगाया

 यदि  तो  उक्त  परियोजना  को  त्यागने  के  क्या  कारण  att

 क्या  बार  बार  बढ़ने  वाले  मूल्यों  भ्र  पर्याप्त  मात्रा  में  श्रशोधित  तेल  मिलने  में  कठिनाई

 को
 देखते  ga  सरकार  कृत्रिम  पैट्रोल  बनाने

 की
 योजना  श्रारम्भ

 इस्पात  चौर  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुखदेव  :  भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण

 ने  कृब्रिम  पैट्रोलियम  के  निर्माण  के  लिये  उपयुक्त  कोयला  स्त्रोतों  का  पता  लगाने  श्रौर  निर्धारण  करने  के

 fat  दामोदर  घाटी  में  1948  में  खोजकार्य  किया  ars

 इतने  अधिक  ag  बीत  जाने  के  बाद  उस  fears  को  खोज  निकालना  सम्भव  नहीं  है  जिसमें

 यह  बताया  गया
 था  कि  कृत्रिम  पैट्रोलियम  संयंत्र  की  स्थापना  के  प्रस्ताव

 पर
 कार्रवाई  क्यों  नहीं  की  गई

 ।

 धनबाद  स्थित  केन्द्रीय  ईंधन  श्रतुसन्धान  संस्थान  ने  भारतीय  से  कृच्रिम  पैट्रोलियम  तेयार  करने  की

 संभावनाओं  हेतु  कुछ  प्रयोगशाला  परीक्षण  किये  थे  ।  wae  के  कोयले  से  कृब्रिम  कच्चे  तल  तैयार  करने

 की  संभावना  पर  एक  रिपोर्ट  भी  प्राप्त  हुई  थी  ।

 राष्ट्रीय  विज्ञान  प्रौद्योगिकी  समिति  तथा  योजना  श्रायोग  द्वारा  awa  तक  किये  गये

 समन्वेषी  श्रध्ययनों  के  पर  हाल  ही  में  यह  निर्णय  किया  गया  है
 कि

 कोयले  से
 तेल

 बनाने  के  लिये

 एक  संयंत्र  स्थापित  करने  हेतु  साध्यता  भ्रध्ययन  करने  के  लिये  एक  दल  का  गठन  किया  जाये
 ।

 कार्यान्वयन

 के  सम्बन्ध  में  इस  दल  की  रिपोर्ट  के  are  पर  श्र  oat  निणंय  किये  जायेंगे  ।

 अभ्रक  बोर्ड  की  स्थापना  करना

 3026.  श्री  मुख्तियार  सिह  मलिक :

 श्र  विरेन्द्र  सिह  राव  :

 क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  awe  बोड़  की  स्थापना  इस  बीच  हो  गई

 यदि  तो  इस  बो  के  कौन-कौन  से  सदस्य  atk

 इस  बोर्ड  के  कितने  निदेशक  हैँ  उनके नाम  क्या
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 इस्पात  ate  खान  a  उप-मंत्री  सुखदेव

 ate  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  द्वारा  हड़ताल  कर  रहे  दिल्‍ली  के  डाक्टरों  के  विरुद्ध

 अ्रनुशासनात्मक  कार्यवांही

 3027.  श्री  श्याम  सुन्दर  महापात्र  :  कया  स्वास्थय  श्रौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  ब्रताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्‍ली  विश्वविद्यालप  के  प्राधिकारियों  से  हड़ताल  कर  रहे  दिल्‍ली  के  डाक्टरों  के  विरुद्ध

 अनुशासनात्मक कार्यवाही  करने  के  लिये  कहा  गया
 >  श्रौर

 क्या  गुजरात  श्रान्दोलन  में  भाग  लेने  वाले  छात्रों  को  दंडित  करने  के  लिये  गुजरात

 विद्यालय से  भी  ऐसा  ही  aaa  feat  गया  2?

 स्वास्थ्य  श्रौर  पवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  To  के  ०  fare )  :  भ्रौर  (a)  जी  नही ं।

 उर्वरक  के  श्रायात  के  लिए  विदेशों  के  साथ  करार

 3028.  श्री  नधु  लिमये  :  वया  पुति  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  ने  उवेरकों  के  ara  के  बारे  में  जमन  लोकतांब्िक

 गणतन्त्र  सोवियत  गुट  के  श्रन्य  देशों  के  साथ  एक  करार  किया

 क्या  पश्चिम  योरुपीय  देशों  के  साथ  भी  नाइटैक्स  नामक एक  पश्चिम  यूरोपीय  का्टल
 '
 के

 माध्यम  से  ऐसे  करार  किये  गये
 +
 a

 क्या  दोनों  गुटों  से  सम्बद्ध  देशों  ने  इन  करारों
 को  पूर्णतया  झथवा  पूरा  करने  में  अपनी

 असमर्थता  व्यक्त  की  ्रौर

 (a)  यदि  तो  लक्षित  झ्रायातों  तथा  पूरा  हो  जाने  वाले  झायातों  में  कितना  अन्तर

 रह  जाता

 प्रति श्र  पुनर्वास  मंत्री
 शार

 ०
 के

 ०  :.

 कुछ  देशों/सप्लायरों ने  मूल  बैठकों  के  भ्रनुसार  wet  वचनबद्धता  को  पुरा  करने

 (Force  majeure)  का
 में  भ्रसमर्थता  व्यक्त  की  है  श्रौर  उन्होंने  श्रनिवायं  बाध्यता
 दावा  किया

 भारत  सरकार  ने  अधिकांश  सप्लायरों/देशों, को  सप्लाई  जारी  रखने  के  लिये  सफलतापुर्वक

 राजी कर  लिया  कुछ  पार्टियों के  साथ  झभी  तक  वातचीत चल  रही  इस  सम्बन्ध में  गई

 कार्यवाही  का  अन्तिम  परिणाम  at  मालूम  होना
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 गैस  fac  बनाने  का  प्रस्ताव

 3029.  श्री  सध  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  शहरी

 मांग  पूति  के  लिये  जल  ate  विद्युत  fret  की  भांति  गैस  ग्रिड  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुबोध  :  गैस  बनाने  की  वैकल्पिक  प्रौद्योगिकी

 व
 श्रवस्थितियों  की  जांच  तथा  बम्बई  व  कलकत्ता  के  गैर  उद्योगों  पर  सुलभ  सुविधाओं  को  बढ़ाने  सहित

 कोयले  से  गैस  बनाने  की  विधि  का  wrearaT-araap  ETAT  योजना  श्रायोग  द्वारा  इस  काम  के  लिये

 गठित  कार्यवाही  दल  द्वारा  किया  जा  रहा  यदि  इस  श्रध्ययन  के  बाद  चुने  हुये  स्थानों
 कोयला

 गैस  कारखाने  लगाने  का  फैसला  हो  जाता  है  तो  14-faz  बनाने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 पांचवीं  योजना  के  दौरान  उर्वरकों  का  आयात

 3030.  श्री  बी  ०
 के

 ०  दासचौधरी
 :  पुति  श्रौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पांचवीं  योजना  के  दौरान  देश  की  श्रावश्यकता  की  पति  के  लिये  सरकार  किन  देशों  से

 उर्वरकों  का  करना  चाहती  श्रौर

 क्या  यह  देश  की  के  लिये  पर्याप्त

 पूति  और  पुनर्वास  मंत्री  श्रार०  के ०  :  उर्वरक  का  श्रायात  किसी  भी  देश

 से  किया  बशर्तें  कि  उनके  पास  माल  उपलब्ध

 (@)  ठेकों  के  निष्पादन  हो  जाने  के  बाद  इसका  पता  लग  सकेगा

 स्वचालित  कंबाईन  हार्वेस्ट्स  के  निमाण  के  लिए  एक  बड़े  श्रौद्योगिक  गृह  को

 लाइसेंस  जारो  करना

 3031.  श्रो  रामावतार  शात्री  :

 श्री  के०  मालन्ता  :

 क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  शभ्रौद्योगिक  नीति  के  मार्गनिर्देशक  सिद्धान्तों  का  उल्लघंन  करत  हुये  स्वचालित

 कंबाईन  हार्वेस्ट्स  का  निर्माण  करने  के  लिये  एक  बड़े  श्रौद्योगिक  गह  को  लाइसेंस  जारी  किये  ौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलबीर  :

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 इंधन  नोति  समिति  का  प्रतिवेदन

 3032.  श्री  ग्रार  ०एन  ०  वर्मन  :

 क्या  इस्पात  wie  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सरकार  द्वारा  कुछ  समय  गठित  की  गई  ईंधन  नीति  समिति  की  मुख्य  सिफारिशें  क्या
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 क्या  ईंधन  समिति  की  सिफारिशों  के  श्राधार  पर  सरकार  एक  नई  ईधन  नीति  तैयार  कर

 रही  श्रौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  wa-aat  सुबोध
 :  ईंधन  नीति  समिति  ने

 1972  में  श्रपनी  रिपोर्ट  का  पहला  भाग  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दिया  उनकी  श्रन्तिम  रिपोर्ट
 की

 प्रतीक्षा  इस  सम्बन्ध  में  लोक  सभा  के  भ्रतारांकित  प्रशन  Ao  1649  तारीख  10-8-1972 के  उत्तर

 में  रिपोर्ट  के  पहले  भाग  में  उल्लिखित  समिति  के  महत्वपूर्ण  निर्णयों/श्ननुशंसाओओं  के  सम्बन्ध  में  सभा  पटल

 पर  रखे  गयें  वक्तव्य  की  श्रोर  ध्यान  झ्राकर्षित  किया  जाता  ये  श्रनुशंसायें  श्राठवें
 दशक

 में  विशेषतया

 पांचवीं  योज़ना  के  wer  art  वाले  वर्षों  के  लिये  ईंधन  नीति  से  संबंधित  हैं  ।

 शौर  इन  Ss  को  ध्यान  में  रख  कर  सरकार  ने  ईधन  के  विभिन्न  उपलब्ध

 स्त्रोतों  के  विकास  के  लिये  योजनायें  बनाई  हैं  श्रौर  उन्हें  पांचवीं  योजना  के  मसौदे  में  सम्मिलित  कर  लिया

 मिठाई  तथा  पेय  उत्पादक  द्वारा  कोल-तार  रंग  का  उपयोग

 3033.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा

 शो  ई०  ato  fad  पाटिल

 क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 क्या  eo  वी०  श्रार०  एल०  नामक  बहुत  ही  विषैले  कोलतार  रंग  के  स्थान  जिसे

 इंडियन  स्टैन्डडें  इन्स्ट्रीट्यूट  ने  हानिकारक  घोषित  किया  था  श्रौर  इसे  रंग  देने  वाली  सामग्रियों

 की  सुची  से  निकाल  दिया  गया  ब्रिलियेन्ट  who  सी०  एफ०  की  ]  दे  दी  है  श्रौर  इसे  सरकार
 >

 ढ्वारा  भी  श्रधिक  सुरक्षित  घोषित  किया  गया  नह

 क्या  ब्रिलियेन्ट  sq  एफ०  सी०  एफ०  को  सरकारी  रूप  से  अभी  तक  श्रधिसुचित  नहीं

 किया  गया

 क्या  इंडियन  सर्टैन्ड्ड  इन्स्ट्रीट्यूट  सरकार  पर  यह  दबाब  डाल  रहा  है  कि  खाद्य  पदार्थों  में

 रंग  देने  सम्बन्धी  इसके  caves  को  झनिवायं  बनाया  श्र

 यदि
 तो

 इस  पर  क्या  कायेवाही  की  गई

 स्वास्थ्य  शर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  Yo  के०  किस्कू  )  :  भारतीय

 मानक  संस्थान  की  रिपोर्ट  पर  नहीं  बल्कि  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन/खाद्य  एवं  कृषि  संगठन  की  रिपोर्ट

 के  झाधार  पर  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  नियमावली  के  श्रन्तगंत  ब्लू  वी०  ग्रार०  एस०  को  स्वीकार्य रंग

 देने  वाली  सामग्री  की  सूची  में  से  निकाल  दिया  गया

 ब्रिलियंट  ब्लू  एफ०  सी०  एफ०  को  भारत  के  राजपत्न  के  भाग  9
 खंड  3  में  जी०

 एस०  अझार ०  संख्या  205  दिनांक  23-2-1974  द्वारा  अधिसूचित  कर  दिया  गया

 ८४
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 झर  (a)  केन्द्रीय  खाद्य  मानक  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण

 नियमावली  के  भ्रन्तगंत  जिन  रंगों  की  भ्रनुमति  गई  उन  पर  भारतीय  मानक  संस्थान  प्रमाणन

 मार्का  लगा  कर  ही  उन्हें  बेचा  जाना  चाहिये  ताकि  उपभोक्ता  श्रर्थात्‌  हलवाई  श्रसली  श्रौर  खालिस

 रंग  ले  सकें  श्रौर  इस  प्रकार  खाद्य  पदार्थों  में  या  उन  पर  हानिकारक  रंगों  के  इस्तेमाल  को  जाये

 उपर्युक्त  में  वर्णित  राजपत्र  में  उक्त  सिफारिश  को  श्रधिसूचित  कर  दिया  गया

 Complaints  by  MPs  about  carelessness  shown  by  All  India  Institute  of  Mueical  Sciences

 3034.  Shri  Jagannathrao  Joshi  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Fanily  Planning
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  some  Members  of  Parliament  had  complained  about  the  care'’essness

 s  hown  in  the  treatment  of  Shri  Banwari  Lal  Gupta  and  his  death  on  the  7th  April,  in  the  All

 India  Institute  of  Medical  Sciences;  and

 (0)  if  so,  the  complaints  made  and  the  reaction  of  Govern  nent  thereto  indicating  the

 outcome  of  the  enquiry?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.  K.  Kisku)  :

 (a)  &  (0)  Some  Members  of  Parliament  had  forwarded  to  the  Minister  of  Health  and  Family

 Planning  a  complaint  by  Shri  Vijay  Kumar  Gupta  regarding  death  of  his  father  Shri  Banwari

 Lal  Gupta  at  the  All  India  Institute  of  Medical  Sciences  on  7th  April,  1973  due  to  alleged

 lack  of  proper  medical  attention.

 A  Sub-Committee  of  the  Institute  Body  was  appointed  to  look  into  the  matter.

 On  examination  of  the  complaint  in  detail  the  said  Sub-Committee  has  expressed  the  view

 that  professionally  and  technically  there  were  no  lapses  and  everything  possible  was  done

 However,  the  Committee  also  observed  that  a  constant  effort  should  be  made  to  maintain

 good  patient-doctor  relationship.  The  Institute  has  been  asked  to  take  necessary  action

 on  the  report  of  the  Committee.

 अपमिश्रित  खाद्य  पदार्थो  alc  खाद्य  तेलों  को  सप्लाई  करने  के  कारण  स्टाकिस्टों  की

 शगिरफ्तारो

 3035.  श्री  बाई०  ईश्वर  रेड्ड

 श्री  ra
 ०  ए  ० HEARTH : :

 कया  स्वास्थ्य  ale  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 वर्ष  1972,  1973  शौर  1974  तक  खाद्य  तेलों  सहित  wea  अ्रपमिश्चित  खाद्य

 पदार्थों  की  सप्लाई  करने  के  कारण  कितने  स्टाकिस्टों  की  गिरफ्तारी  की  गई

 किस  राज्य  में  खाद्य  भ्रपमिश्रण  सर्वाधिक  होता  है
 ्र

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया
 और

 ga  दोषी  व्यक्तियों  को  क्या  दण्ड  far

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  णए०  Fo  से

 भ्रपेक्षित  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  श्रौर  सभा  पटल  पर  रख
 दी

 जायेगी
 ।
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 खाथ  श्रपमिश्रग  रोकते  के  लिए  भारत  रक्षा  निपमों  का  लागू  जाना

 3036.  श्री  बोरभद्र  fag :

 श्री  एम०  एस०  संजीवीराव  :

 क्या  स्वास्थ्य  र  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1973  के  दौरान  खाद्य  अपमिश्रण  के  मामलों  को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है  भ्रौर  इस  बारे  में  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  तथा  दण्ड  दिया  तौर

 क्या  भझ्रपमिश्रण  को  रोकने  के  लिये  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  भारत  रक्षा  नियम  सरकार  ने  लागू

 किये

 स्वस्थ्यि  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  wW-tal  (sito  To  क े०
 :  स्वास्थ्य

 मंत्री  खाद्य  पदार्थों  में  मिलावट  को  रोकने  के  लिये  स्वैच्छिक  एजेन्सियों  श्रौर  समाज  संगठनों  के  प्रतिनिधियों

 का  सहयोग  प्राप्त  करने  के  लिये  उन  से  मिलते  रहे  दिल्‍ली  की  विभिन्न  इनफोर्समेंट  एजेसियों  wk

 स्वैच्छिक  संगठनों  के  प्रतिनिधियों  की  गतिविधियों  को  संमन्वित  करने  के  लिये  उनकी  एक  बैठक
 भी  बूलाई

 गई  शर  इस  प्रयोजन  तथा  खाद्य  पदार्थों  ग्रौर  दवाइयों  में  की  जाने  वाली  मिलावट  की  बुराई  को  रोकने

 के  लिये  झावश्यकतानुसार  समुचित  उपाय  बरतने  के  लिये  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  उप-मंत्री  की

 में  एक  अनौपचारिक  समिति  का  गठन  किया  गया  इस  समिति  की  सिफारिश  पर

 लिखित कदम  गये
 2.0

 (1)  दो  नियंत्रण  एक  नगर  दिल्‍ली  के  उप  स्वास्थ्य  अधिकारी  की  देख-रेख  में  atk

 नई  दिल्‍ली  नगरपालिका के  सहायक  स्वास्थ्य  अधिकारी
 की  देख-रेख  में  खोले

 गये

 (2)  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  श्रधिनियम  शझ्रौषधि  ate  प्रसाधन  सामग्री  अघिनियम  के  अ्न्तगेत

 झपराधों  के  लिये  विशेष  मजिस्ट्रेटों  को  नियुक्त  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 (3)  मुहरबन्द  करने  ate  नमूने  लेने  की  प्रक्रिया  पर  विचार  किया  जा  रहा

 (4)  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  की  सरकारों  को  निम्नलिखित  बातों  पर  विचार  करने  के

 faa  लिखा  गया

 (1)  खाद्य  नमूनों  का  विश्लेषण  करने  के  लिये  राज्यों  के  मेडिकल  कालेजों  की  मौजूदा
 प्रयोगलशालाश्रों  पर  उपयोग  ऑर

 (2)  चलती-फिरती  प्रयोगशालाओं की  स्थापना  करना  जो  बाजारों में  खाद्य  पदार्थों  के

 प्रारम्भिक  परीक्षण  में  तथा  व्यापार  श्रौर  उपभोक्ताओं  को  खाद्य  पदार्थों  की  क्वालिटी

 का  पता  लगाने  में  बड़ी  सहायक  सिद्ध  हो  सकती

 (5)  दिल्‍ली  में  जिन  मिलावट  करने  वालो  को  एक-एक  साल  की  कड़ी  सजा  दी  गई  उनकी  सूचना

 रेडियों  ate  दुरदर्शन  द्वारा  प्रसारित  की  गई  तथा  समाचार  पत्नों  में  छापी

 खाद्य  —  निवारण  झा  ,  1954  को  श्रधिक  कारगर  बनाने  श्रौर  सजाओं को

 afin  कड़ा  करने  के  लिये  उसमें  संशोधन  करने  का  विचार
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 खाद्य  पदार्थों  में  मिलावट  के  लिये  जितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  ate  सजा  a  गई

 उसके  बारे  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ak  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जी

 आई ०  टी ०  शाई ०  पास  जनजातीय  छात्रों  को  संख्या

 TAT  सरकार ने 3037.  श्री  गजाधर  मांझी  :  क्या  श्रम  मंत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तक  झाई०  टी०  श्ई०  पास  जनजातीय  छात्रों  का  राज्यवार  कोई  सर्वेक्षण  किया  है  झर  यदि  तो

 उनमें  से  कितनों  को  विशेष  रूप  से  उड़ीसा  में  रोजगार  मिल  गया  है  भ्रथवा  कितनों  ने  स्वयं  अपना  रोजगार

 किया

 लेता ह. |  मंत्रालय में  उप-मंत्री  बाल  गोविन्द  :  जी  1970  में  उड़ीसा

 शर  बिहार  में  चने  गये  ग्यारह  श्रौद्योगिक  प्रशिक्षण  जिनमें  उड़ीसा  के  पांच  आद्योगिक  प्रशिक्ष  ग

 संस्थान भी  शामिल  से  सफल  हुये  अ्रनुसुचित  जनजाति  के  प्रशिक्षणाधियों  के  रोजगार  स्तर

 सीमित  सर्वेक्षण  किया  गया  इस  सर्वेक्षण  से  प्रतीत  होता  है  कि  उड़ीसा  में  चुने  गये  श्रौद्योगिक  प्रशिक्षण

 संस्थानों के  67  भूतपूर्व  जिन्होंने  उत्तर
 में से  10  प्रशिक्षणार्थी  नियोजित  थे

 एक  प्रशिक्षणार्थी  जो  स्व-नियोजित  शामिल  ।

 खाद्य  और  ग्रौषधियों  के  wafer  के  बारे  में  नियक्त  सलाहकार  समिति

 3038.  श्री  प्रसन्नभाई  मेहता  क्या  स्वास्थ्य  झर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  खाद्य  ate  झ्ौषधियों के
 wafer  के  रोकने

 के  केन्द्रीय  नागरिक  परिषद  की

 सलाहकार  समिति  की  एक  बैठक  30  1973  को  प्रधान  मंत्री  की  अ्रध्यक्षता  में  हुई

 यदि  हां  तो  क्या  नकली  दवाग्रों  की  बुराई  को  रोकने  के  लिये  दिये  गये  सुझावों  की  जांच

 की  गई  wie

 यदि
 तो

 क्या-क्या  सुझाव  दियें  गये  हैं  प्र  उनमें  से  कितने  सुझावों
 क्रियान्वित

 कर  दिया गया

 स्वास्थ्य  ale  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  To  freq ) na  यह  बेठक

 श्री  गलजारी  लाल  नन्दा  की  भ्रष्यक्षता  में

 झौर  इस  बैठक  में  दिये  गये  सुझावों  एवं  इस  सम्बन्ध  में  उठाये  जा  रहे  कदमों  के

 बारे  में  un  विवरण  संलग्न  में  रखा  ead  संख्या  एल  टो  6421/74]

 रानीगंज  कोयलें  को  पाकिस्तान  भज  जाने  का  समाचार

 3039.  श्री  ज्योतिमेय  बस  :  क्या  इस्पात  ate  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  समाचार  पत्नों  में  प्रकाशित  समाचार  के  श्रनुसार  रानीगंज  कोयले  को  पंजाब  होकर

 पाकिस्तान भेजा  जा  रहा  है

 यदि
 तो  इस  बारे  में  सरकार  का  क्या  श्रभिमत  है  श्रौर

 इस  प्रकार  की  तस्करी  को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई
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 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुबोध  सरकार को  कोई

 रिपोर्ट  प्राप्त
 नहीं  है

 शौर  प्रश्न  नहीं  उठता

 भारतीय  श्रल्यूमोनियम  निगम

 3040.  श्री  गजाधर  मांझी :  कया  इस्पात  wie  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भ्रल्यूमीनियम  नियंत्रण  1971  से  भारतीय  श्रल्यूमीनियम  निगम  ( AeTHTEA ) an )
 को  छूट  देने  सम्बन्धीਂ  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 (aq)  यदि  तो  श्रौद्योगिक  लागत  श्रौर  मूल्य  व्यूरो  ने  भी  इस  ara  की  कोई  सिफारिश

 की

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  Jq-Rat  सुखदेव  :  से  (7)  एल्यूमीनियम

 तथा  उसके  कुछ  उत्पादों  के  समान  मूल्य  24  1971  से  एल्यूमीनियम  1970

 के  अधीन  अधिसूचित  किये  जाते  एल्यूमिनियम  उत्पादक  का  कच्चे माल  के  मूल्य में  वृद्धि  हो  जाने के

 कारण  एल्यूमिनियम  के  नियंत्रति  मूल्य  बढ़ाने  के  लिये  जोर  दे  रहे  प्रौद्योगिक  लागत  व  मूल्य  ब्यूरो

 जिससे  भारत  एल्यूमिनियम  निगम  सहित  एल्यूमिनियम  उत्पादकों  के  लागत  ढांचे  की  जांच  करने  तथा

 नियंत्रित  मूल्यों  में  उपयुक्त  संशोधन  का  सुझात्र  देने  को  कहा  गया  अपनी  अनुशंसायें  दे  दी  वे

 सरकार  के  विचाराधीन

 वर्ष  1974  के  लिए  कोयले  को  आवश्यकता

 3041.  श्री  araaee  सोलंकी :
 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :  वर्ष

 1974  में  देश  में  कोयले  की  तथा  कोयले  के  उपभोग  पर  पूर्णतया  निर्भर  अन्य  क्षेत्रों की  कितनी  श्रावश्यकता

 होगी ?

 इस्पात  अर  खान  मंत्रालय  उपमंत्री  (ait  सुबोध  :  कोयले  की  मांग  का  निर्धारण

 वित्तीय  वर्ष  के  पर  किया  जाता  कैलेन्डर  के  श्राधार  पर  नहीं  wie  इसलिये  1974  में

 कोयले  की  श्रांकी  गई  श्रावश्कताओं के  बारे  में  जानकारी  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  1974-75 में  कोयले

 की  मांग  900  से  950  लाख  टन  होने  का  अनुमान भ्

 गेस  संयंत्रों  का  निर्माण  करनें  के  लिये  लाईसेंसों  का  जारी  fara  जाना

 3043.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  क्या  भारी  उद्योग  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  विभिन्‍न  क्षमताश्रों  के  गैस  संयंत्रों का  निर्माण  करने
 के

 लिये  विभिन्‍न  निर्माताओं

 को  लाइसेंस दिये  गये  यदि  तो  उनके  नाम  क्या  ak

 झ्राशय-पत्रघारियों  द्वारा  हाइड्रोजन  श्रौर  ania  गैस  सहित  विभिन्‍न

 औद्योगिक  गैसों  के  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिये  क्या ives  प्रबंध  किये गये  हैं  ?

 41



 Written
 Answers  ae

 March  14,  1974
 ह

 भारी  चार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलबीर  :  जी  हां  ।  विभिन्‍न  गैस  संयंत्रों  का  निर्माण

 करने  के  लिए  निम्नलिखित  पार्टियों
 को  लाइसेंस दिए  गए  हैं  :--

 1.  भारत  हेवी  प्लेट  एण्ड  विशाखापत्तनम  |

 2  इंडियन  arene  कलकत्ता  |

 wv 2  इंडस्ट्रयिल  क्रायोजनिक  एण्ड  केमिकल  कलकत्ता  |

 4  संघी  मोटर्स  प्राईवेट  बंबई |

 झौद्योगिक  गैसों  का  निर्माण  करने  वाले  झ्राशय-पत्रधारकों  को  सामान्य  रूप  सें  यह  सलाह

 दी  गई  है  कि  वह  संयंत्र  तथा  मशीनों  की  भ्रपनी  श्रावश्यकता  देशी  निर्माताद्ं  से  पूरी

 बैगन  उत्पादक  कारखानों  को  रेलवे  द्वारा  कोई  भी  क्रयादेश  न  देना

 3044. श्री  रानेन  सेन  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  गैर  सरकारी  सरकारी  दोनों ही  क्षेत्रों  के  बैगन  उत्पादक  कारखानों  को  वैगनों

 का  उत्पादन  करने  के  लिए  रेलवे  कोई  क्रयादेश  नहीं  दे  रहा

 क्या  इसके  परिणामस्वरूप  ऐसे  कारखाने  कठिन  स्थिति  में  or  गये
 >
 @  ;  पर

 यदि  तो  स्थिति  को  ठीक  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  दलबोर  fag):  से  रेलवे  बोर्ड  द्वारा  मालगाड़ी

 के  डिब्बों  के  क्रयादेश किसी  वर्ष  के  लिए  उनके  समाहार  कार्यक्रम  के  श्रनुसार  दिये  जाते  हैं
 :

 1973-74 के  कार्यक्रम के  भ्रन्तर्गत  चार  पहियों  art  मालगाड़ी  के  डिब्बों  के  लिए  26,928. 1  के

 देश  के  डिब्बे  बनाने  वालों को  17,371. 6  झर  रेलवे  को  9,556.  5)  रेलवे  बोर्ड

 द्वारा  दिए गए  दिनांक  1-2-1974  को  चार  पहियों  वाले  डिब्बों के  लिए  53,812. 6  के  क्रयादेश

 (38,009. 9  मालगाड़ी  के  डिब्बे  निर्माताओं  को  15,802. 7  रेलवे  बाकी  पड़े

 उनकी  क्षमता  को  व्यस्त  रखने  के  लिए  पर्याप्त  हैं  ।

 फरक्का  के  AAA  पर  बंगला  देश  से

 3045. श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  उनकी  ढाका  यात्रा  के  बाद  जारी की  गई  संयुक्त  विज्ञप्ति में  कहा  गया  हैकि

 फरक्का  के  मामले  में  शीघ्र  फ़ैसला  करने  के  लिए  दोनों  देशों  के  समान  दृष्टिकोण  में  प्रगति  हुई  है  ;

 यदि  तो  इस  संबंध  में  दोने  श  बीच  हुए  विचार-विमशे का  व्यौरा  क्या  है  ;

 श्रौर

 दोनों  देशों  में  किन-किन  विषयों पर  सहमति  हुई  है  तथा  किन-किन  विषयों  पर  सहमति

 नहीं
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 विदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र पाल  जी

 ate  दोनों  पक्षों  ने  इस  बात  को  समझा  शर  स्वीकार किया  fe  फरक्का  पारियोजना

 के  संचालन का  दोनों  देशों  के  लिए  क्या  निहिताथ होगा  श्रौर  जैसा  कि  संयुक्त  विज्ञप्ति में  कहा  गया

 इस  बात  पर  सहमति  हुई  थी  कि  इस  परियोजना  के  संचालन  AT कोई  परस्पर  स्वीकृत हल

 निकाला जाय  ये  वार्ता  गोपनीय  थी  शौर  गोपनीय  वार्ताझों  का  ब्यौरा  बताने  की  प्रथा  नहीं  ।

 Labour  Courts  in  Orrisa,  Assam,  Manipur,  Tripura  and  West  B2azal

 3046.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  existing  number  of  labour  courts  in  Orissa,  Assam,  Manipur,  Tripura  and

 West  Bengal,  giving  their  locations;

 (b)  the  number  of  labour  cases  filed  there  during  the  last  three  years  and  the  number

 among  them  of  those  which  have  been  disposed  of,  giving  the  number  of  remaining  cases;

 (c)  whether  scnc  trace  unicns  have  demanded  setting  up  of  some  more  labour  courtS

 and  if  so,  the  names  of  those  unions  and  the  places  where  these  courts  have  058  demanded;

 and

 (0)  the  number  o  f  districts  and  tahsils  and  the  area  as  also  the  number  of  industries

 employing  more  than  20  persons  to  which  the  jurisdiction  of  one  court  extends?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma)  :  (a)  and  (b)

 The  Ccntral  Government  utilises  the  services  of  State  Governme2nt  Tridunals/Lao ur
 Courts  in  different  States,  besides  the  Central  Government  Industrial  Tribunal-cum-Labour

 Courts  set  up  by  it.  There  is  one  Central  Government  Industrial  Tribunal-cum-Labour

 Court  in  West  Bengal  located  at  Calcutta;  none  in  other  States.  So  far  as  this  Central

 Government  Industrial  Tribunal-cum-Labour  Court  is  concerned,  the  information  is  as

 follows:—

 (i)  No.  of  cases/applications  filed  during  1-1-1971  to  31-12-1973.  *
 217/98

 (ii)  No.  of  cases/applications  disposed  of  during  1-1-1971  to  31-12-1973.

 (These  include  carried  forward  cases/applications  from  previous  years).  220/80

 (iii)  No.  of  cases/applications  pending  as  on  31-12-1973.  23/60

 (c)  According  to  the  available  information  no  such  demands  have  been  received  by

 the  Central  Government  for  setting  up  additional  labour  courts  in  any  of  these  States.

 (d)  Except  for  purposes  of  Section  33C(2)  of  the  Industrial  Disputes  Act,  1947,

 the  Central  Government  Industrial  Tribunal-cum-Labour  Courts  have  all-India  jurisdic-

 tion.  So  far  as  Section  33C(2)  is  concerned,  the  jurisdiction  of  the  Central  Government

 Industrial  Tribunal-cum-Labour  Court  at  Calcutta  is  for  the  entire  State  of  West  Bzngal.
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 ८५  fret  के  कोटे  दिया  जाना

 3047.  श्री  वयालार  क्या  इस्पात  ate  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  में  कुल  कितने  शर  फर्मों  को  एल्यूमिनियम  पिंडों  के  कोटे  दिये
 ~

 गय  और  इनका  राज्यवार  य्यौरा  क्या  है  ;  और

 (@
 इनसे  मे  कितने  आर  करें  से  सर

 तक  सप्लाई  प्राप्त  कर  सकी

 हैं प्र  wafer  कोटे  प्राप्त  करने  में  gare  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  सरकार  ने  इस  बारें

 में  क्या  कार्यवाही  की  है  waar  करने  का  विचार  है
 ?

 इस्पात  wit  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुखदेव  श्र  एल्यूमिनियम के

 वितरण  पर  कोई  कानूनी  नियंत्रण  नहीं  परन्तु  विद्युत  कंडक्टर  प्रेड  एल्यूमिनियम  के  वितरण

 जिसका  उपयोग  मुख्यतः  केबुल/कंडक्टर  निर्माण में  जाता &  fara कुछ  वर्षों  से  अनौपचारिक

 नियंत्रण  है  ।  श्रलग-प्रलग  इकाइयों  atte  को  आवंटन  की  लगभग  कितनी  मात्रा  प्रदान  की  गई  है

 में  वेभिन्‍न  राज्य  विद्यत  बोर्डों  द्वारा इसके  बारे  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  चालू वर्ष  (  1973-74)

 एल्यमिनियम  प्रद्रावकों  पर  लगाई  गई  भारी  बिजली  कटौतियों के  परिणामस्वरूप  उत्पादन  में  भारी  कमी

 हई  इकाइयों  से  सप्लाई  के  बारे में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  प्राथमिक  उत्पादकों  से  कहा

 गया है  वें  धातु  के  वास्तविक  को  ध्यान  में  रखकर  सभी  इकाइयों  की  धातु के  समान

 वितरण का  सनिश्चय  करे ं।

 नसबन्दी  श्रापरेशनों  के  लिये  व्यक्तिगत  लागत  प्रोत्साहन

 3048.  श्री  बसन्त  साठे  :  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  फैसला  किया  है  कि  नसबन्दी  के  लिए  व्यक्तिगत  लागत  प्रो  देना  aq

 कर  दिया  जायेगा  परन्तु  नसबन्दी  कराने  के  कारण  मजूरी  में  हुई  हानि  के  लिए  मुझावजा दिया

 गत  तीन  वर्षों में  लागत  प्रोत्साहन के  रूप  में
 कितनी  राशि  wear  की  गई  झ्र  लाभान्वित

 न ्  वाले  लोगों  की  राज्यवार  संख्या  क्या  है

 नसबन्दी/बन्ध्यकरण के  लिये  लोगों  को  तैयार  करने  हेतु  प्रन्य  क्या  प्रोत्साहन  देने प्रस्ताव

 जेर ५

 स्वास्थ्य  wie  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  कोंडाजी  वासप्पा
 )  at  |

 प्रत्येक  प्रोत्साहन के  झांकड़े  नहीं  रखें  जाते  हैं  विवरण  1,  2  ग्रौर  3

 जिनमें  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  पर  हुए  राज्यवार  खर्च  भर  नकद  पुरस्कारों  सहित

 विशाल  नसबन्दी  शिविरों  के  लाभग्रह्ियों  की  संख्या  का  cara  fear  गया  है  ।  [watt  में  रखें

 देखिये  संख्या  एल०  टी०  6422/74]

 )  परिवार  नियोजन  के  सभी  तरीकों
 को

 अ्रधिक
 से

 afr  झ्पनाने  की  भावना  उत्पन्न  करने

 के  लिए  शैक्षिक  तथा  प्रोत्साहन  संबंध  प्रयासों  को  तेज  करने श्रौर  सेवा की  अच्छी  सविधायें  प्रदान  करने

 का  प्रस्ताव
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 सोवियत  संघ  से  इस्पात  का

 3049.
 श्री  पोलू  मोदी

 :
 क्या  इस्पात  ate  खान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 सरकार ने  सोवियत  संघ  से  कुल  कितनी  मात्रा  में  इस्पात  का
 झायात  करने  का  करार

 किया है  ;  ai

 इस्पात  का  ora  किन-किन  शर्तों  पर  करने  का  प्रस्ताव

 इस्यात  शौर  खान  मंत्रालय में  उप-मंत्री  सुबोध  :  we  दोनों  सरकारों
 के  बीच

 हुए  वार्षिक  व्यापार योजना
 समझौतों

 में
 रुपयों

 में  भुगतान  के
 श्राधार

 पर
 सोवियत

 संघ  से
 इस्पात

 का

 करन  की  व्यवस्था  1973 के  लिए  व्यापार  योजना  के  भ्रन्तर्गत  50,000  से  70,000

 टन  इस्पात  के  झायात  की  व्यवस्था  थी  ।  इसमें  से  हिदुस्तान  स्टील  लिमिटेड ने  लगभग
 3.  64  करोड़

 रुपये  के  मृत्य  के  25,660  टन  इस्पात  के  करार  किये  1974  की  व्यापार  योजना के

 50,000  टन  इस्पात  के  श्रायात  की  व्यवस्था  में  से  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड ने  पूरी  मात्रा  के  करार

 किये  जिसमें
 से

 4.4  लगभग  करोड़  रुपये  मूल्य  का  25,000  टन  इस्पात  जनवरी-जून  1974
 में  mat  है  जुलाई-सितन्म्बर  1974  की  श्रवधि  में  वाले  शेष  25,000  टन  इस्पात के

 बारे  मे  बातचीत  चल  रही  है  ।

 भूटान  में  भारतोय  सहायता  विकास  परियोजनाएं

 3050.  श्री  श्रार०  एन०  बेन  :  क्या  fata  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 भूटान  में  वे  विकास  परियोजनायें कौनसी  हैं  जिनमें  भारत  सहायता कर  रहा  है

 परियोजनावार कितनी  श्रौर  किस  प्रकार  की  सहायता  दी  जा  रही

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  dat  (att  सुरेन्द्र पाल  :  श्रौर  भारत  भूटान  की  विकास

 योजनाओं के  अमल  में  धन  देकर  सहायता  कर  रहा  भारत  की  विकास  सहायता  किसी  विशेष

 योजना  से  बंधी  नहीं  भूटान  की  विकास  योजनाएं  हमारे  योजना  ara  के  सहयोग  श्रौर  परामर्श

 से  बनाई  जाती  इन  योजनाओं  में  झाधिक-सामाजिक  विकास  के  समूचे  क्षेत्र  से  संबद्ध  बहुत
 से

 क्रम  site  परियोजनाएं  सम्मिलित  हैं  ।

 भूटान  की  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  (1971-76)  के  लिए  जिस  पर  35.5  करोड़  रुपए

 व्यय  होने  का  अनुमान  है  भारत  का  अंशदान  33  करोड़  रुपए  का  होगा  |  लेकिन  1971  के  बाद  योजना

 में  कुछ  नए  कार्यक्रम  जोड़  दिए  गए  हैं  ate  उसका  ara  समुचित  रूप से  बढ़  जाने  की  संभावना है

 इसके  अ्रलावा  1973-74  में  भारत  ने  7  करोड़  रुपए  की  लागत  से  भूटान  में  पागली
 नामक

 ba
 स्थान  पर  सीमेंट  के  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए  धन  स्वीकार  कर  लिया

 भूटान  में  एक  wk  परियोजना  जिस  पर  सरकार  श्राजकल  विचार  कर  रही  है  चुखा  पन-बिजली

 योजना  जिस  पर  लगभग
 83

 करोड़  रुपये  खर्च  होने  का  श्रनुमान

 भटान की  पंचवर्षीय  योजनाओं के  लिए  भारत  द्वार  आचे  1973  तक  दी  जाने  वाली  विकास

 संबंधी  कुल  वित्तीय  सहायता  लगभग  45  करोड़ थी  ।
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 लघ  इस्वात  सयत्र

 3051.  श्री  एस०  एन०  fag देव  :  क्या  इस्पात  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 देश  में
 लघु  इस्पात

 संयंत्रों
 की

 राज्यवार  संख्या  क्या  है  श्रौर  उनकी  कुल  क्षमता  श्रौर  वास्तविक

 उत्पादन  कितना  ट्रै @  att

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  राज्यवार NINE  कितने  लघु  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  किये

 क ०५ थ्

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय
 में

 उप-मंत्री  सुबोध  :  स्थापित  विद्युत  भट्ठी  इकाइयो '

 तथा

 लगाई

 जा  रही  इकाइयों के  बारे  मैं  जानकारी  दी  गई  है

 राज्य
 इकाइयों  का  कुल  वार्षिक

 Oe  ee  जनी
 सख्या

 are  प्रदेश  54,800

 60,000

 1,60,000

 1,76,000

 धक  1]  2,63,000

 59,000

 मध्य  प्रदेश  1,  70,  900.0

 ठ  ह  a  27  7,54,725

 1,48,000

 10  2,40,000

 11  6  1,20,000

 12  62,000

 13  1,  23,250

 14  उत्तर  प्रदेश  30  7,97,233

 15  पश्चिम  बंगाल  16  2,72,400
 थ

 128

 ee  Seemed

 1972-73  की  अवधि  में  विद्युत  भट्ठियों ने  लगभग  18.  04  लाख  टन  द्रव्य  धातु  का  उत्पादन किया  |

 रही  लोहे ae  बिजली  जैसे  ae  श्रादानों की  उपलब्धि  को  ध्यान में  wad

 हुए इस  उद्योग  के  विकास को  विनियमित करने  का  प्रस्ताव  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  पहले  ही  काफी

 गलन  क्षमता  की  मंजूरी  दी  जा  चुकी  तथा  रद्दी  लोहे  बिजली  की  कमी  है  पांचवीं  योजनावधि

 में  ऐसी  इकाइयां  लगाने  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निश्चित  नहीं  किया  गया
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 लिखित
 उत्तर

 पांचवों  पंचवर्षोय  योजना  में  स्कूटरों का  निर्माण

 (3052.  श्री  Qto  एन०  fag  देव  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  az  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार का  पांचवीं  पंचवर्षीय  ara  के  श्रंत  तक  प्रतिवर्ष  4  लाख  स्कूटरों  का  निर्माण

 कंरने का  कोई  प्रस्ताव है  ;

 इस  प्रस्ताव  को  लागू  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं
 ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  wa-Hal  दलबीर  :  जी

 सरकार  प्रतिवषष  की  क्षमता  में  स्कूटरों  का  निर्माण  करने  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र

 मे ंएक  परियोजना  स्थापित  कर  रही  है  ।  कुछ  राज्य  श्रौद्योगिक  विकास  जिन्हें  स्कूटरों  का  निर्माण

 करने  के  लिए  झ्राशयन्पत्र  दिए  गए  हैं  मे०  क  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  बनाये  जाने  वाले  स्कूटरों  जैसे

 डिजाइन  atc  मॉडल के  स्कूटरों  का  निर्माण  करने  के  लिए  मे०  स्कूटस  इंडिया  लिमिटेड  के  साथ  लाइसेंसिंग

 व्यवस्था  कर  रहे  तीन  विद्यमान  frat को  स्कूटरों  का  निर्माण करने  के  क्षमता  का

 विस्तार  करने  की  ~)  दी  गई  इसके  श्रतिरिक्त  स्कूटरों  का  निर्माण  करने  के  लिए  ate
 नये

 उद्यमियों  को  श्रौद्योगिक  जारी  किए  गए  सरकार  को  विश्वास है  कि  पांचवीं

 वर्षीय  योजना  के  gt  तक  स्कूटरों  की  संपूर्ण  मांग  देशी  उत्पादन  से  पूरी  हो  जाएगी  ।

 पटसन  श्रमिकों  के  बच्चों  के  लिए  शिक्षा  सुविधाएं

 3053.  श्री  एस०  एन०  सिंह  देव  :  क्या  श्रम  मंत्री  यद  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पटसन  श्रमिक  अपने  बच्चों  के  लिए  शिक्षा  की  सुविधाओं  की  मांग  कर  रहे  हैं  ;

 श्रौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  की

 श्रम  मंत्रालय में  उप-मंत्री  बाल  गोविन्द
 :

 ax  जुट  मिल  श्रमिकों  की  केन्द्रीय

 ट्रेड  यूनियनों  ने  संयुक्त  रूप से  प्रस्तुत  किए  गए  श्रपने  एक  मांग-पत्न में  जूट  मिल  श्रमिकों के  बच्चों

 के  लिए  नियोजकों  के  खर्चे  पर  स्कूल  की  अ्रंतिम  परीक्षा  तक  निःशुल्क  शिक्षा  की  मांग  की  ।  पश्चिम  बंगाल

 की
 सरकार  ने  यह  सूचित  किया  है

 कि
 जूट  श्रमिकों  के  बच्चों  को  निःशुल्क  स्कूली  शिक्षा  देने  की  मांग

 केन्द्रीय  ट्रेंड  यूनियन  संगठनों  की  श्रन्य  मांगों के  साथ  वार्ता  की  13-1-1974  को  एक  त्रिपक्षीय

 किया  जिस  पर  तीन  ट्रेड  यूनियन  (1)  नेशनल  यूनियन are  जूट  वर्कसे

 (2)  जूट  वकंसे  फैडरेशन  (3)  जूट  टैक्सटाइल  aha  यूनियन

 आई०टी oF  ०)  ने  हस्ताक्षर  किए  अन्य  केन्द्रीय ट्रेड  यूनियन  संगठन  समझौते  पर  हस्ताक्षर  करते  को  राज़ी

 नहीं  हुए  ।  दिनांक  13-1-1974  के  त्रिपक्षीय  समझौते  का  खंड  5.13  नीचे  दिया  जाता  है  :--

 समझौते को  ध्यान  में  रख  यूनियनें  समझौते  के  अ्रन्तगंत  किसी  मामले  या

 किसी  oa  sana  मामलों  जिनमें  बड़ी  राशि  की  वित्तीय  उलझनें  इस  समझौते  के  लागू

 रहने  की  श्रवधि  के  दौरान  न  उठाने  श्रौर/या  झ्रांदोलन  न  करने  के  लिए  एतदूद्वा रा सहमत सहमत

 होती  केवल उन  मामलों  को  छोड़कर  जोकि  नए  सांविधिक  यदि  कोई  से  उत्पन्न

 सकते
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 परिवार  नियोजन  विभाग  के  मेलिंग  यूनिटਂ  को  समाप्त  करना

 3054.  श्री  डो०  डो  ०  देसाई  :  क्या  स्वास्थ्य  शर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार का  विचार  परिवार  नियोजन विभाग  के  मेलिंग  यूनिटਂ  को  शीघ्र  समाप्त

 करने  का  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  कोंडाजी  :
 जी  नहीं ।

 (a)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारी  इंजीनिर्यारिंग  रांची  में  उत्पादन

 3055.  श्री  डी०  डी ०  देसाई

 श्री  भोगेन्द्र  झा  :

 भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रांची  स्थित  भारी  इंजीनियरिंग  निगम  के  एककों  ने  अपनी  उत्पादन  क्षमता  लगभग

 > प्राप्त कर  ली  “  ;  ax

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप“मंत्री  दलबोर  नही ं।

 वर्ष  1972-73  में  भारी  इंजीनियरी  निगम  ने  क्षमता का  33  प्रतिशत  प्राप्त  कर  लिया  >
 2

 ar  at  है  कि  1972-74  में  भारी  इंजीनियरी  निगम  श्रपनी  निर्धारित  क्षमता  का  41  प्रतिशत

 प्राप्त कर
 श्राशा

 है  कि
 भारी  इंजीनियरी  निगम  1974-75 में  हानि-रहित  स्थिति  में  पहुंच

 जब  इसका  उत्पादन  लगभग  75  करोड़ रु०  का  होगा  |

 बोकारो  इस्पात  कारखाने  द्वारा  fa  श्रायरन  तथ  इस्पात  का  उत्पादन

 3056.  श्री  डो ०  डी०  देसाई

 श्री  रघुनन्दन  लाल  माटिया  :

 क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 काई
 सक  दोश  हार

 कारखाने में  पिंग  शभ्रायरन तथा  इस्पात  का  कुल

 रि  ?  ur

 40  लाख  टन  की  पूरी  क्षमता  प्राप्त  करने  से  पहले  इस  कारखाने  को
 80

 करोड़

 रुपयें की  होगी ?
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 नाना  ा

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोभ  gem)  :  1974 के  प्रन्त  तक

 बोकारो  इस्पात  कारखाने ने  9,16,227  टन  कच्चे  लोहे  शौर  8,975  टन  इस्पात  पिंड का  उत्पादन  किया है

 qa nw इस  समय  इस  बात  का  ठीक  ठीक  श्रनुपात लगाना  कठिन  है  कि
 40  लाख  टन  की

 तक  पचहन  से  पहले  कारखाने  को  कितनी हानि

 veatata  का  मलय

 3057.  Mt ड डी०  डो०  देसाई

 श्री  एन०  शिवप्पा

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  एल्यूमिनियम  की  कीमतों  कम  करने

 के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे

 इस्पात  शर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  प्रसाद  एल्यमिनियम  शआर  एल्यूमिनियम

 पदार्थों का  तनियंब्लित  मलय  समय-समय  पर  वास्तविक  उत्पादन  लागत  के  अध्ययन  द्वारा  किए

 जाते  हैं  तथा  एल्यूमिनियम  wee  1970  के  अधीन  उन्हें  श्रधिसूचित  किया  जाता  एल्यू

 मिनियम  उत्पादन  के  लिए  aaferat  कच्चे  माल  की  बढ़ती  हुई  लागत  के  वर्तमान  परिप्रेक्ष्य में  एल्यूमिनियम

 के  नियंत्रित  मलय  में  कमी  करना  संभव  नहीं  इस  समय  तो  सरकार बड़ी  हुई  उत्पादन  लागत

 के  कारण  नियंत्रित  को  बढ़ाने  के  बारे  में  विचार कर  रही

 दोषपुर्ण  थर्मामीटरों  को  fart

 3058.  श्री  बेकारिया  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 far

 क्या  सरकार को  पता  है  कि  दिल्‍ली  तथा  देश के  wa  भागों  में  दोषपूर्ण  थर्मामीटर

 बेचें जा  रहे  हैं

 क्या  दोषपूर्ण  थर्मामीटर  '  बेंचना  झपराध
 >
 Qi:

 क्या  इस  संबंध  किसी  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या हैं  att  क्या  कार्यवाही  की गई

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  के
 ०  freq ) na  देश  में  दोषपूर्ण

 थर्मामीटर  बेचे  जाने के  बारे  में  समय  समय  पर  शिकायतें  प्राप्त हुई  हैं

 भारतीय मानक  संस्थान  से  TATA-AT AT  seat  श्रौषधि एवं  प्रसाधन  सामग्री  प्रघिनियम

 तथा  नियमों  के  अधीन  वैध  लाइसेंस  के  बिना  थर्ममीटरों  का  बेचा  जाना  एक  अपराध

 श्र  ऐसी  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  जब  कभी  भी  ऐसी  कोई  शिकायतें  आती

 ह  तो  थर्मामीटरों  के  निर्माताओं  को  यह  सलाह  दी  जाती  है  कि  उन  के  भारतीय  मानक

 संस्थान  के  मानकों  के  अनस्प  होने  चाहिय  ।

 13LSS/74—5
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 ee

 भारत  में  औसत  आद

 3059.  श्री  शंकरराब सावंत  :  क्या  स्वास्थ्य  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :

 वर्ष  1946-47
 में  भारत  में  श्रौसत  शरायु  कितनी  थी  ate  अरव  कितनी

 है  ;

 ग्रायु बढ़  जाने  के  क्या  कारण

 स्वास्थ्य  att  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sito  ए०  के  ०  fare )  :  1946 में

 पुरुषों  की  श्रौसत  च्  32. 15  वर्ष  थी  site  महिलाओं  की  31.  66  अनुमान है  कि  प्रत्  पुरुपों

 की  श्रौसत a  50.7  वर्ष  ak  महिलाओं  की  49. 3  बर्ष

 aq  में  वृद्धि  होने के  मुख्य  कारण  इस  प्रकार

 1)  विभिन्‍न  स्वास्थ्य  कार्यक्रमों  की  सफलतापूर्वक  क्रियान्विति  के  परिणामस्वरूप  मृत्यु  दर

 जो  1941-50  में  27. 4  प्रति  हजार  घट  कर  1971  में  15.1  हो  जाना

 (2)  इलाज  की  weet  सुविधाएं  उपलब्ध हो  जाने  तथा  मां  ate  बच्चों  की  चिकित्सीय

 रेख  में  सुधार  हो  जाने  के  परिणामस्वरूप  1941-50  में  जीवित  जन्मों में  से  जो  153  प्रति

 हजार  बच्चे
 मर  जाते  थे  उस  मृत्युदर  का  1971  में  घट  कर  गांवों अर  शहरों  में

 114. 8  श्रौर  77. 5  हो  जाना ।

 (3)  अच्छे  नियंत्रण  उपायों  के  करने  से  संचारी  रोगों  की  घटनाओं  में  कमी  war

 (4)  अस्पताली  पलंगों  की  संख्या  का  बढ़कर  2,77.520  होना  जबकि  1946  में  यह

 थी  |

 5256  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  स्थापना  कर  चिकित्सा  का  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  विस्तार  करना  |

 Escape  of  Pakistani  POWs  from  Camps

 3060.  Shri  M.  C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state  the  total

 number  of  Pakistani  POWs  who  had  run  away  from  Camps  and  also  of  those  who  were

 killed  in  their  attempts  to  run  away?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram)  :  Twenty-two  Pakistani  Prisoners  of  War

 who  ran  away  from  Camps,  are  still  at  large.  Sixteen  Prisoners  of  War  were,  however

 killed  in  their  attempts  to  run  away.

 Expenditure  on  Free  Contraceptives  Service  during  4th  Plan

 3061.  Shri  M.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  b2  01535
 to  state

 (a)  the  total  amount  of  exp  end च  4.  ६  tty ifure  incurred  on  Free  Contraceptive  Service  of  the

 Planning  during  the  Fourth  Five  Year  Plan  and  the  number  of  persons  benefited
 by  this  Service;  and
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 (0)  whether  Government  propose  to  make  Free  Contraceptive  Servic2  effective  and

 compulsory?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  Kondajji

 Basappa)  :  (a)  An  expenditure  of  about  Rs.  632  lakhs  is  likely  to  be  incurred  under  free

 supply  scheme  for  Contraceptives  during  the  Fourth  Five  Year  Plan.  The  numb2r  of

 persons  estimated  to  benefit  by  this  Scheme  during  the  Fourth  Five  Year  Plan  is  about

 1.25  million.

 (b)  Family  Planning  15  a  voluntary  programme  and  therefore,  the  question  of  making

 free  contraceptive  service  compulsory  does  not  arise.

 In  order  to  make  the  scheme  effective,  Conventional  Contraceptives  are  supplied  free

 to  all  those  who  want  them.

 Amount  Granted  for  stipends  for  Nurses  in  Rajasthan

 3062.  Shri  M.  C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  05  pleased

 to  state  :

 (a)  whether  the  money  provided  by  the  Centre  to  the  Rajasthan  Government  last

 year  or  this  year  by  way  of  subsistence
 allowance

 to  1120  nurses  has  bzen  spent  on  the

 training  centres;  and

 (b)  if  so,  the  amount  involved?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.  K.  Kisku)  :

 (a)  and  (b)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha

 in  due  course.

 चोन-भारत  के  संबंधों  का  सामान्य  बनाया  जाना

 3063.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  चीन  के  साथ  संबंधों  को  सामान्य  बनाने  के  लिये  ste  कार्यवाही  करने  के

 वारे  में  विचार  कर  रही

 यदि  तो

 पाल  Se विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  प्त  प्लिहु  द्  झर  सरकार  चीन  के
 साथ

 संबंध  सामान्य  बनाने  का  निरन्तर  प्रयत्न  करती  ae  है  ।  at  तक  स्थिति  में  कोई  विशेष  परिवर्तन

 नहीं  भ्राया  है  1

 पुर्वी  एशिया  में  भारत  के  प्रभाव  में  गिरावट

 3064.  श्री  ज्योतिर्मय  aq:  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  पुर्वी  एशिया  में  धीरे-धीरे  कम  हो  रहे  भारत  के  प्रभाव  के  बारे  में  समाचार  में

 समाचार  की  उनका  ध्यान  दिलाया  गया
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 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतित्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  ne rete)
 :  हां

 ये  एक  पत्रकार  के  ५  विचार  सरकार  इन  पर  टिप्पणी  करने  का  कोई  श्रौचित्य

 नहीं  समझती

 कारों  के  मूल्य  में  वृद्धि  करने  के  कारण

 3065.  श्री  ज्योतिर्मय  ag:  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  1

 1973  से  तीन  यात्री  कारों  के  1,000  रुपये  से  श्रधिक  कारखाना  निकासी  मूल्यों को  सरकारु  ने  किन

 mera पर  बढ़ाया  है  ?

 भारो  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबोर  :  1  1974  से  एम्बासेडर  कार

 के  कारखाने  से  निकलते  समय  के  बिक्री  मूल्य  में  950  प्रिमीयर  प्रेसिडेंट  कार  के  बिक्री  मूल्य  में

 1,301  रुपये  तथा  स्टैंडडें  गेजल  के  बिक्री  मूल्य  में  1,174  रुपये  की  वृद्धि  की  गई  मूल्य  में  वृद्धि

 मुख्य  रूप  से  सामान  की  विशेष  रूप  से  इस्पात  तथा  वेतन  wie  ऊपरी  व्यय  में  वृद्धि  हो  जाने  कारण

 हुई है

 बर्मा  में  भारतीय  मल  के  निवासों

 3066.  श्री  एन ०  शिवप्पा  :

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया

 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बर्मा  में  भारतीय  मूज  के  निवासियों  की  कुल

 संख्या  कितनी  है  ?

 विदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र पाल  :  बर्मा  में  भारत  मूलक  लोगों  को  ठीक-ठीक
 संख्या  उपलब्ध  नहीं  है  हमारी  सूचना  के  श्रनुसार  इस  प्रकार  के  लोगों  की  कुल  संख्या  लगभग

 हो  सकती  है  ।  इसमें  भारतीय  पासपोर्ट  धारी  ऐसे  लोग  भी  शामिल  जिन्होंने  बर्मा  की  नागरिकता

 स्वीकार  कर  ली  जिन्हें  विदेशी  के  रूप  में  रजिस्टर  कर  लिया  गया  ake  जो  बगैर  दस्तावेज  हैं  ।

 रूमानिया  के  प्रतिनिधि  मंडल  का  दौरा

 3067.  श्री  राम  सहाय  पांडे  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रूमानिया  के  प्रतिनिधिमंडल  ने  आधिक  सहयोग  संबंधी  मामलों  पर  चर्चा  करने  के

 लिये  जनवरी  में  भारत  का  दौरा  किया  atk

 यदि
 तो

 किन  विषयों  पर  चर्चा  की
 गई

 site  इसके  क्या  निष्कर्ष  निकले
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  tag):  रूमानिया  की  मंत्रीपरिषद्‌  के
 उपाध्यक्ष  एवं  राज्य  योजना  समिति  के  महामान्य  श्री  मैनी  मैनेस्कू  ने

 9  से  15  1974

 तक
 यात्रा  कीं  थी  |

 श्री  की  यात्रा  के  दौरान  12  1974  को  हमारे  योजना  श्रायोग  तथा

 रूमानिया  की  राज्य  mara  समिति  के  बीच  सहयोग  के  बारे  में  एक  समझौता  ga  था  इस  समझौते
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 के  aaa  योजना  के  क्षेत्र  में  सहयोग  के  लिए  एक  संयुक्त  भारत-रूमानियाई  दल  स्थापित  किया

 गया  जो  दूसरी  बातों  के  भझ्रतिरिक्त  प्राथिक  योजना  विधिततंत्र  के  बारे  में  परियोजनाएं  wk

 कार्यक्रम  तैयार  मानिर्टारंग  के  तरीके  तथा  श्रायोजित  कार्यक्रमों  एवं  परियोजनाओं  का  मूल्यांकन

 करने  उत्पादकता  बढ़ाने  के  तरीकों  के  बारे  में  भ्रनुभव  श्रौर  ज्ञान  का  श्रादान-प्रदान  करेगा  ।  हमारे

 विदेश  मंत्री  श्रौर  श्री  मैनेस्कू  के  बीच  पत्नों  के  श्रादान-प्रदान  के  जरिए  14  1974  को  एक

 तकनीकी  site  वैज्ञानिक  सहयोग  के  लिए  एक  संयुक्त  भारत-रूमानियाई  श्रायोग  की  स्थापना  भी  की  गई

 श्री  मेनेस्क ढ्  ने  सरकार  के  wey  प्रतिनिधियों  से  भी  बातचीत  की  ae  उनके  साथ  उन  क्षेत्रों  पर

 विचार  किया  जिनमें  वैज्ञानिक  ote  तकनीकी  सहयोग  की  संभावनाएं  हैं  इन  क्षेत्रों  में

 मशीन  निर्माण  ak  रासायनिक  उद्योग  शामिल  हैं

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  में  छंटनी

 3068.  श्री  जगदीश  नारायण  मडल  इस्पात  we  खान
 मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गिरीदिह्  कोयला  खानों  में  1967  1969  के  वीच  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम

 द्वारा  कितने  व्यक्तियों  की  छंटनी  की  गई  ak  कितने  व्यक्ति  स्वेच्छा  से  सेवा  निवत्त  हुए  ;

 छंटनी  किये  गये  व्यक्तियों  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  भ्रनुसुचित  जन  जातियों  के  व्यक्तियों

 उन्हें  कितना  दिया  गया
 ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध
 :  से  (77)  जानकारी  एकत्र  की

 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 गाजियाबाद  में  कोयला  उपलब्ध
 होना

 3069.  श्री  प्रबोध  चन्द्र  :  क्या  इस्पात  शर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  दिलाया  गया  है  कि  गाजियाबाद  जो  राजधानी

 से  केवल  20  किलोमीटर  की  दूरी  पर  कोयला  बिल्कुल  ही  उपलब्ध  नहीं

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय में  उपमंत्री  gata  :  1973  के  दौरान

 कोयले  का  उत्पादन  गत  किसी  भी  वर्ग  की  तुलना  में  अधिक  हुआ  है  ।  हाल  ही  के  महीनों  में  गाजियाबाद

 सहित  देश  के  विभिन्न  उपभोक्ता  केन्द्रों  को  कोयले  की  ढुलाई  पर  रेलवे  कमंचारियों  द्वारा  उत्पन्न  संकट

 का  प्रभाव  पड़ा  है  ।  कोयले  की  मांग  में  विशेषतया  बिजली  घरों  wk  इस्पात  संयंत्रों  की  मांग  जिन्हें

 वैगनों  के  waded  में  उच्च  प्राथमिकता  प्राप्त  वृद्धि  हो  जाने  के  कारण  देश  भर  के  कम  प्राथमिकता

 प्राप्त  उपभोक्ताओं  उत्पादन  में  वृद्धि  के  कोयले  की  कमी  का  सामना  करना  पड़ा  ।  कोयला

 उत्पादक  संगठनों  द्वारा  कोयले  का  उत्पादन  तथा  रेलवे  ara  कोयले  की  ढुलाई  में  वृद्धि  के  लिए

 समन्वित  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।
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 श्रनुशासित  दल
 के  रूप  में  एन  सो  सी  का  पुनर्गठन

 3070.  श्री  प्रबोध  चन्द्र  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  महाजनी  शझ्रायोग  ने  राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  का  पुनर्गठन  करने  की  सिफारिश  की

 ताकि
 वह

 राष्ट्रीय  श्रापात  के  दौरान  देश
 को

 रक्षा  करने  के  लिए  दल  के  रूप  में  कार्य  कर
 शौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  का  निर्णय  कया  है  !

 कमेटी  ने  नेशनल  eee रक्षा  मंत्रालय  में  जें०  बी०  :

 कोर  के  उद्देश्यों  में  निम्नलिखित  सिफारिश  की  है

 ate  शिक्षित  लोगों  की  एक  ऐसी  उत्पन्न  राष्ट्रीय  कें

 समय  देश  की  सुरक्षा  में  सहायक  हो  सके  ।”

 महाजनी  कमेटी  की  सिफारिशें  सरकार  के  विचाराधीनਂ हैं  ।

 निरोध  तथा  अन्य  परिवार  नियोजन  संबंधी  उत्पादों  का  उत्पादन

 3071.  श्री  शंकर  दयाल  fag:  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 वर्ष  1973  में  देश  में  निरोध  तथा  we  परिवार  नियोजन  संबंधी  उत्पादों  के  उत्पादन

 का  ब्यौरा  क्या  श्रौर

 r
 क्या  सरकार  उनके  प्रयास  श्रौर  बिक्री  से  aa  ए

 स्वास्थ्य  wit  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कॉंडाजी  :  देश  में

 वर्ष  1973  में  निरोध  श्रौर  wea  गर्भनिरोधकों  के  उत्पादन के  nine  निम्नलिखित  हैं

 1  निरोध  1552,  50  लाख  नग

 झागदार  टिंकियां  16.77 लाख  टिकियां

 3  गर्भनिरोधक /  क्रीम  75,248  ट्यूबें

 Labours  working  in  Coal  Mines

 3072.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state

 (a)  the  total  number  of  Iabourers  working  in  coal  mines;

 (b)  their  number  before  and  after  nationalisation  of  coal  minzs;  and

 (c)  the  ratio  of  their  daily  wages  indicating  the  details  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma)  :  (a)  and  (0)

 The  nationalisation  of  coal  mines  was  completed  on  the  30th  January  1973.  Average  daily

 employment  in  the  months  immediately  preceding  this  date  was  405316  in  December  1972

 and  414314  in  January  1973.  Employment  immediately  after  nationalisation  was  454885

 in  February  1973.  The  latest  available  figure  of  average  daily  employment  in  coal  mines

 is  446272  for  the  month  of  June  1973.
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 (c)  The  ratio  of  daily  wages  is  not  available.  As  per  available  information  the  average
 weekly  wages  for  workers  in  all  coal  mines  for  January  1973  (before  nationalisation)  and
 for  February  1973  (i.e.  after  nationalisation)  and  also  far  June  1973  are  given  below.

 ne  अलिया
 June January  February

 1973  1973
 1973.0

 INS Re  Rs  ्
 Basic  Pay  43.37  42.90  42.75

 Dearness  allowance  11.10  11.10  13.18

 Other  cash  payments.  5.67  5.35  5.53

 60.05  59.35
 Toms

 L
 ee

 61
 —

 Visits  of  Foreign  Dignitaries  during  1974

 3073.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to

 state  the  foreign  dignitaries  likely  to  visit  India  during  1974?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra  Pal  Singh)  :

 A  number  of  foreign  dignitaries  are  likely  to  visit  India  during  1974.  -However,  no  list  of

 such  visits  is  available  at  present  as  these  visits  are  still  under  discussion  with  the  Govern-

 ments  concerned.

 Jharia-Dhanbad  Coal  Areas

 3074.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to

 Slatc  :

 (a)  whether  he  had  toured  Jharia-Dhanbad  Coal  areas  in  the  third  week  of  January;

 (b)  if  so,  the  problems  of  those  areas;

 (c)  whether  Government  are  considering  increasing  coal  production;  and

 (d)  if  so,  the  broad  outlines  thereof?

 The  Peputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Subodh  Hansda)  :

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  There  are  several  problems  in  relation  to  coal  production  such  85.  transporta-

 lion,  sand  stowing,  power  supply,  industrial  relations,  etc.

 (c)  and  (d)  Bharat  Coking  Coal  Limited  propose  to  increase  production  of  Coking

 Coal  to  19.5  million  tonnes  by  1978-79,  through  modernisation  and  reconstruction  of  exist-

 ing  mines  at  opening  of  new  mines,

 सोमावर्ती  क्षेत्रों  के  लोगों  का  पुनर्वास  करने  के  लिए  दो
 जा  रही  सहायता  का  बन्द  किया  जाना

 पटेल 3075.  श्री  अरविद  एस०

 श्री  डी०  पो  ०  जदेजा

 क्या  पुति  शौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि  :
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 कया  सरकार  ने  उन  सीमावर्ती  क्षत्रों  के  लोगों  को  दी  जा  रही  पुनर्वास सहायता  बन्द

 कर  दी  है  जिनके  गांव  गत  पाक  युद्ध  के  दौरान  नष्ट  हो  गए

 र
 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  झर  ्

 क्या  सरकार  इस  सहायता  को  कुछ  समय  तक  जारी  रखने  के  बारे  में  विचार  कर  रही

 '(@)  नहीं  । पूति  ate  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  वॉकटस्वामी )

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दरों  पर  राहत  श्र
 गत  भारत-पाक  युद्ध  से  प्रभावित  सीमावर्ती  क्षेत्र  के  लोगों  को

 पुनर्वास  सहायता  की  व्यवस्था  पर  सीमावर्ती  राज्य  सरकारों  को  खच  करने  के  शर  गर  दे  दिए  गए

 इन  लोगों  के  राहत  श्रौर  पुनर्वास  के  उपायों  के  लिए  जारी  की  गई  स्वीकृतियों  के  प्रभावित

 व्यक्तियों  को  उनके  उचित  पुनर्वास  के  लिए  इस  प्रकार  की  सहायता  दी  जाती  है  ।  तदनुसार  राज्य
 सरकारें

 अ्रावश्यक  सहायता  दे  रही  है  देती  रहेंगी  ।

 पूर्वी  भारत  से  ब्रिपुरा  के  लिये  माल  परिवहन  हेतु  परम्परागत  मार्ग  को  चालू  करना

 3076.  Mt  गजाधर  मांझो  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वी  भारत  से  त्रिपुरा  के  लिए  माल  परिवहन  हेतु  मार्गਂ  को  पुनः  चालू

 करने  संबंधी  प्रयत्नों  में  सरकार  सफल  रही  शर

 यदि  at,  तो  इसके  तथ्य  क्या  है  ?

 3
 fata  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  faz)  :  झोर  को  भेजे  जाने

 वाले  वहां  से  वाले  माल  को  बंगला  देश  के  रास्ते  भेजने-मंगाने  की  सुविधाओं  की  व्यवस्था

 के  मामले  को  सरकार  ने  बंगलादेश  की  सरकार  से  उठाया  है  ।  बंगलादेश  सरकार  की  स्वीकृति  की  प्रतिक्षा

 की  जा  रही  है  इसके  बाद  ब्यौरे  तैयार  किए  जाएंगे
 ।

 Provision  of  Funds  for  lapers  in  current  Plan

 3077.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be

 pleased  to  state  whether  Government  have  priovided  one  fourth  of  the  fund  sought  for

 lapers  in  the  current  plan?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.  Kisku)  :

 Initially  an  allocation  of  Rs.5.12  crores  was  made  for  the  National  Leprosy  Control  Pro-

 gramme  during  the  Fourth  Five  Year  Plan  period.  However,  the  total  allocations  made

 to  the  States  on  the  basis  of  annual  allotments  came  to  Rs.  291.33  lakhs  for  the  entire  Fourth

 Plan  period.  Out  of  this,  a  sum  of  Rs.  237.90  lakhs  has  been  utilised  upto  3lst  December-

 1973  and  the  balance  is  to  95  so2at  by  and  of  curr2at  पिचकाओ  year.
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 लिखित
 उत्तर

 कोयला  भेजने  में  कथित  हेराफेरी

 असा 3078.  श्री  रामावतार  शास्त्री  क्या  इस्पात  खान  मंती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हजारीबाग  जिले  की  लोंग  ग्रूप  को  कोयला  खानों  से  कोयला  भेजने  संबंधी  कथित

 हेराफेरी  की  श्रोर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  लगाये  गये  ari  की  सरकार  ने  जांच  करवायी

 यदि  तो  क्या  निष्कर्ष  निकले  ate  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतित्रिया  है
 ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  :  से  जानकारी  एकल

 की  जौ  रही  है  श्र  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 Stoppage  of  work  by  Factories  and  Mines  on  Bihar  Bandh  Day

 3080.  Shri  Ramvatar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  factories  and  mines  run  by  Union  Government  closed  down  on  the

 day  of

 (b)  if  so,  the  number  of  striking  workers  of  factories  and  mines  separately;  and

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balg  avind iit)  Verma)  :  (a)  to  (c)

 The  required  information  is  being  collected  and  will  be  Jaid  on  the  Table  of  the  Sabha  in

 due  course.

 Restaring  of  Britannia  Engineering  Company,  Mokameh

 3081.  Shri  Ramvatar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Heavy  Industry  be  pleased  to

 state  :

 (a)  whether  Central  Government  have  taken  over  the  Britannia  Engineering  Company,

 Mokameh  which  was  manufacturing  railway  wagons,  and  has  appointed  a  Custodian  to

 put  it  into  commission  again;  and

 (b)  if  so,  the  time  by  which  it  is  likely  to  be  started  and  the  number  of  workers  that

 will  work  therein?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Heavy  Industry  (Shri  Dalbir  Singh)  :  (a)  &  (b)

 Messrs  Britannia  Engineering  Company  (Mokameh  Unit)  has  been  taken  over  by  the  Govern-

 ment  with  effect  from  22-2-1974  and  the  Industrial  Development  Commissioner,  Govern-

 ment  of  Bihar,  has  taken  over  the  possession  of  the  undertaking  as  the  Authorised  control-

 ler.  Approximately,  300  employees  have  been  already  taken  on  rolls  for  the  purpose  of

 cleaning  and  overhauling  of  machines  and  other  maintenance  works.  Production  planning

 and  the  necessary  financial  arrangements  to  restart  the  unit  are  being  worked  out  and  are

 expected  to  be  finalised  very  soon.
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 छम्ब  के  विस्थापितों  का  पुनर्वास  करने  के  लिए  पेनल  का  गठन

 3082.  श्री  नवल  किशोर  कया  पति  और  पुनवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  1971  में  पाकिस्तान  से  हुए  युद्ध  के  दौरान  विस्थापित  हुए  20,000

 शरणार्थियों  के  पुनर्वास  के  लिए  एक  पेनल  का  गठन  किया  att

 यदि  तो  उनके  पुनर्वास  पर  कितनी  राशि  व्यय  करने  का  aaa  है  ait  ये  लोग

 कब  तक  दिए  जायेंगे  ?

 git  शर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जी०  वेंकटस्वामी )  :  हां  ।
 छम्ब  के  इन

 पित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिए  उपयुख्त  योजनाओं  को  तत्काल  तैयार  करने  तथा  त्रियान्वित  करने  के

 लिए  भारत  सरकार  ने  छम्ब  विस्थापित  व्यवित  पुनर्वास  प्राधिकरण  के  नाम  से  जाना  जाने  वाला  एक

 केन्द्रीय  प्राधिकरण  स्थापित  कर  दिया है

 इन  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  पर  होने  वाला  सम्पूर्ण  व्यय  भारत  सरकार  द्वारा  वहन  किया

 जाएगा  ।  इस  समय  उक्त  योजनाओं  पर  किए  जाने  वाले  कुछ  व्यय  को  बताना  संभव  नहीं  है  ।  इन  परिवारों

 को  जल्दी  से  जल्दी  बसाने  के  लिए  हरेक  प्रयत्न  किए  जाएंगे  ।

 मजदूर  संघ  श्रान्दोलन  का  एकोकरण

 3083.  श्री  बनमाली  पटनायक  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  श्रौद्योगिक  संबंधों  को  सुधारने  के  लिए  मजदूर  संघ  श्रान्दोलन  का  एकीकरण  करना

 यदि  तो  wa  तक  इस  दिशा  में  क्या  प्रयत्न  किए  गए  ौर

 क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  तथा  देश  में  समाजवादी  ढांचे  पर  विकास  करने  के  लिए  इस

 दिशा  ५ में भ्रागे  कौन  से  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव है  ?

 श्रम  aaiaa  में  उप  मंत्रो  बालगोविद  से  श्रौद्योगिक  संबंधों के  सुधार

 के  एकीकरण  एक  लाभदायक  कदम  हो  सकता  है  प्रौर  इस  दिशा  की  ५ उार  जाना  मुख्यतया  ट्रेड

 यूनियनों  का  काम  है  ।  सरकार  इसे  लाने  के  लिए  अ्रपनी  मध्यस्थता  का  इस्तमाल  करने  के  लिए  साज
 ्र तयार

 हिन्द  महासागर  में  भारतोय  नौसेना  को  स्थिति  सुदूढ़  बनाना

 3084.  श्री  ao  ato  स्वासीनाथन

 थ्रो  प्रसन्न  भाई  मेहता
 :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 त् क्या  सरकार  का  ध्यान  नौसेना  Herat  द्वारा  दिए  गए  वक्तव्य  की  ae  गया  ्

 जिसमें  उन्होंने  हिन्द  महासागर  में  नौसेना  की  व्यापक  भूमिका  का  सुझाव  दिया

 यदि  हां  तो  हिन्द  महासागर  में  नौसेना  की  स्थिति  wot  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 कया  कार्यवाही की  जा  रही
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 भारत  हिन्द  महासागर  में  अपनी  स्थिति  सुदृढ़  बनाने  में  कब  तक  समर्थ  हो  श्र

 नौ  सेना  बढ़ाने  संबंधी  art  क्या  है  ?

 रक्षा  मंत्रो  जगजीवन  :  नौसेना  wow  द्वारा  दिए  गयें  किसी  ऐसे  वक्तव्य  की

 सरकार को  जानकारी  नहीं
 > @  |

 wiz  भारतीय  aaa  के  विकास  के*  लिए  gray  योजनाओं  का  लगातार

 रीक्षण  किया  जा  रहा  है  ।  इस  विकास  कार्य  का  लक्ष्य  an  re  समुद्रीय  हितों  at  राष्ट्रीय  सुरक्षा  की

 रक्षा  न्र र  |

 (7)  care  प्रकट  करना  लोक  हित  में  नहीं  होगा ।

 रुस  से  विद्युत्‌  उत्पादक  उपकरणों  श्रादि  को  सप्लाई

 3085.  थ्रो  रघुनन्दन  लाल  भाटिया

 थ्री  पो०  गंगादेव :

 क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa :

 क्या  भारत  ने  रूस  से  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विद्युत्‌  उत्पादक

 कोयला  खनन  अलौह  घातुझ ा  तथा  अन्य  सामान  की  सप्लाई  करने  को  कहा  शौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या हैं  ?

 इस्पात  तर  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  :  श्र  भारत  सरकार

 wi  सोवियत  सरकार  के  बीच  29-11-1973  को  एक  समझौता  eat  था  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ

 साथ  लोहे  तथा  इस्पात  प्रलौह  धातुझों  के  भावी  कार्यक्रम  तेल  उत्पादन  तथा

 तेल  प्राकृतिक  कोयला  तथा  अन्य  बिजली  पेट्रोरसायन

 जहाजरानी  तथा  उद्योग  की  श्रन्य  कृषि  के  क्षेत्र  में  परस्पर  सहमत  उद्यमों  तथा  प्रोजेक्टों  के

 डिजाइन  तथा  निर्माण  कार्य  में  परस्पर  सहयोग  की  व्यवस्था  है  ।  साथ  ही  उसमें  सोवियत  रूस  की  सहायता

 से  पहले  झ्रारम्भ  की  गई  परियोजनाओं  के  विस्तार  की  व्यवस्था  भी  है  ।  ऐसा  नया  उद्योग तथा  कृषि

 श्रौर  अन्य  परियोजनाएं  अरम्भ  करके  तथा  विशिव्ट  प्रशिक्षण  हेतु  संस्थानों  की  स्थापना  q  सहायता

 देकर  किया  जायेगा

 जापान  को  इस्पात  का  farts सिवाए

 3086.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया
 :

 क्या  इस्पात  श्रौर खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारत  हर  वर्ष  जापान  के  इस्पात  के  साथ  करार  पर  हस्ताक्षर  करने  के

 लिये  झपने  प्रतिनिधिमंडल  टोक्यो  भेजता  है  ;

 यदि  तो  क्या  जापानी  हमारे  इस्पात  का  बड़ी  मात्रा  में  श्रायात  करते

 (77)  यदि
 तो

 इस  सम्बन्ध  में  कया  कायवाही  की  गई  है  कि  एक  वर्ष  छोड़  कर  दूसरे  वर्ष
 दिल्‍ली  में  बातचीत  की  जाये  ?
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 nm a

 इस्पात  गौर  खान  मंत्रालय  उपमंत्री  सुबोध  से
 जापानी  हमारे

 ा  ल  en  oe  ewe  द  क  ee  जापान  को  कच्चे

 लोहे  के  निर्यात  mf  के  बारे  में  जब  कभी  भी  झ्रावश्यक  होता  जापान  में  ही  भारत  में

 भी  बातचीत की  जाती  है  ।

 पंजाब  को  कोयले  को  सप्लाई

 3087.  श्री  रघनन्दन लाल  भाटिया  :  क्या  इस्पात  प्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1973  तथा  जनवरी  1974  के  दौरान  पंजाब  के  लिये  कोयले  की  सप्लाई क्या  दिसम्बर

 सामान्य  रही  श्रौर

 यदि  तो  सप्लाई  बहाल  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठायें  गये
 ?

 इस्पात  att  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  शौर  जी  नहीं  ।

 इन  महीनों  के  दौरान  पंजाब  रेलवे  में  प्रौद्योगिक  संबंधों  में  बिगाड़  होने  के  कारण  निर्धारित  मात्रा

 में  कोयला  नहीं  पहुंचाया  जा  सका  ।  कोयला  उत्पादक  संगठनों  द्वारा  कोयले  का  उत्पादन  बढ़ाने  श्रौर

 रेलवे  द्वारा  पंजाब  सहित  सभी  राज्यों  को  कोयले  की  ढुलाई  बढ़ाने  हेतु  समन्वित  प्रयास  किया  जा  रहा

 स्कटरों  के  उत्पादन  में  वद्धि

 3088.  श्रमी  इ०  ato  faa  पाटिल :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  प्रसिद्ध  are  के  कुछ  स्कूटर  निर्माताओं  को  उत्पादन  बढ़ाने  की  ganta

 दी  है

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  भ्रौर

 कितना  उत्पादन  बढ़ाने  की  कि  दी  गई  है  ale  किन  शर्तों  पर  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  waRat  दलबोर  :  जी  ati

 (a)  बढ़ती हुई  मांग  पूरी  करने  के  लिए  निर्माताओं  को  झपनी  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  की

 मति  दी  गई  है  ।

 > waft  जानकारी  निंग्नलिखित  सारणी  में  दी  Q
 ee

 फर्म  का  जिसे  विस्तार  बिस्तार  की  सीमा

 करने  की  श्रनमति दी  गई

 मे०  बजाज
 श्राटो  पूना

 पुना  प्रतिवर्ष  24,000 से  48,000  स्कटरों  तक

 2.  Ho  झ्राटोमोबा  ल  प्रोडक्ट्स  श्राफ  इण्डिया  लि०  बम्बई

 3.  मे०  एस्काट्स  फरीदाबाद  प्रतिवर्ष  6,000  से  24,000  स्कटरों  अ्रौर

 मोटरसाइकिलों
 तक

 । ee
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 —- Fo  बजाज  गठो  लिमिटेड  श्र  Yo  Mreratatset  प्राइक्ट्स  श्राफ  इण्डिया  लिमिटेड  को  oer

 बातों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित  शर्तों  के  साथ  श्रपना  उत्पादन  बढ़ाने  की  श्रनुमति  दी  गई  है
 :--

 मे  ०  बजाज  श्राटो  पूना

 (1)  गाड़ियों  का  कारखाने  से  निकलते  समय  का  मूल्य  तत्काल  75  रुपये  कम  करना  चाहिये

 और  ज्योंही  उत्पादन  प्रतिवर्ष  48,000  तक  होगा  75  रुपये  और  कम  करने  होंगे  ।

 50  रुपये  तक  प्रति  स्कूटर  श्रौर  तीन  पहिए  वाले  में  भविष्य  में  लागत  में  जो  वृद्धि  होगी

 उसका  समायोजन  कंपनी  करेगी  ।  यदि  कंपनी  द्वारा  बनाये  गए  लागत  लेखों  में  प्रतिगाड़ी
 >
 म  50  रुपये  से  भ्रधिक  की  वद्धि  होती  है  तो  कंपनी  लागत  बिश्लेषण  हेतु  सरकार  से

 आवेदन  कर  सकती  ्  कीमत  में  उपयुक्त  वृद्धि  करने  के  लिए  कह  सकती  है  ।

 (3)  बिक्री  से  होने  वाली  शुद्ध  wrt  का  एक  प्रतिशत  कंपनी  को  भ्रनुसंधान  तथा  विकास  व्यय

 के  लिए  wavy  पृथक  रखना  होगा  |

 व ०  प्रोडक्ट्स  श्राफ  इण्डिया  लिमिटेड

 (1)  ज्योंही  उत्पादन  की  वार्षिक  दर  36,000  संख्या  हो  जायेगी  कंपनी  को  1-1-1972  को

 प्रचलित मूल्य  प्रति  स्कूटर  75  रुपये  तक  कम  कर  देना  चाहिए  श्रौर  ज्योंही  उत्पादन  की

 दर  प्रतिवर्ष  48,000  संख्या हो  जायेगी  प्रति  स्कूटर  75  रुपयें  तक  कम  करनी

 (2)  50  रुपये
 तक

 प्रति
 स्कूटर  की  लागत  में  भविष्य  में  वृद्धि  का  कंपनी  द्वारा  समायोजन

 किया  जाना  चाहिए  ।  यदि  कंपनी  द्वारा  बनायें  गए  लागत  लेखों  में  प्रतिगाड़ी  में  50  रुपये

 से  अधिक  की  वृद्धि  होती  है  तो  कंपनी  लागत  विश्लेषण  हेतु  सरकार  से  श्रावेदन  कर  सकती

 है  अर  मूत्य  में  उपयुवत  वृद्धि  करने  के  लिए  कह  सकती  है  ।

 (3)  बिक्री  से  होने  वाली  शुद्ध  aa  का  1%  कंपनी  को  अनुसंधान  व  विकास  व्यय  के  लिए

 अवश्य  पथक ् भ्  रखना  होगा  |

 मजूरी  संबंधी  करारों  और  पंचाटों  की  जांच

 3090.  श्री  पी०  एम०  मेहता
 दन

 श्री  श्रार०  to  TaATArat

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मजूरी  संबंधी  करारों  एवं  पंचाटों  की  जांच  तथा  यह  देखने  के  लिए  कि  ये  राष्ट्रीय

 अ्र्थ-व्यवस्था  के  किसी  केन्द्रीय  मशीनरी  की  स्थापना  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  क्या  1974  में  हुए  श्रौद्योगिक  संबंधों  के  दो  दिवसीय  सम्मेलन  में

 यह  सुझाव  दिया  गया  था  ;  श्र

 यदि  तो  सरकार  ने  सिफारिशों  को  किस  हद  तक  स्वीकार  कर  लिया  है
 ?

 श्रम  मंत्रालय
 में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  :  से  भारत  नियोजक  संघ

 प्रखिल  भारत  नियोजक  संगठन  द्वारा  जनवरी  में  प्रायोजित  श्रौद्योगिक  संबंध  सम्मेलन  के  दौरान  इस  प्रकार

 का  एक  सुझाव  दिया  गया  था  ।  सरकार  ने  इस  सुझाव  को  ध्यान  में  रख  लिया
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 अ्रहमदाबाद  के  कपड़ा  मजदूरों  को  wafer  श्रम्रिम  राशि

 3091.  श्री  पी०  एस०  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  नये  मजूरी  सूत्र  के  तय  होने  तक  शअ्रहमदाबाद  के  कपड़ा  मजदूरों
 को

 =

 रिम  अग्रिम  राशि  मंजूर की  गई

 यदि  तो  क्या  wafer  अग्रिम  राशि  कर्मचारियों  की  इच्छा  के  maa  नहीं

 नये  मजूरी  सुत्र  पर  श्रंतिम  निर्णय  कब  लिए  जाने  की  संभावना

 प्रत्येक  कर्मचारी  को  कितनी  अन्तरिम  afer  राशि  दी  जायेगी
 ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कपड़ा  श्रम  संस्था  ने
 सूचित  क्यां  है

 कि  उनके  द्वारा  एक  afm  के  रूप  में  एक  भ्रंतरिम  वुद्धि  के  लिए  श्रहमदाबाद  मिल  मालिक  संस्था
 के  साथ

 समझौता हो  गया  है  ।

 झ्रौर  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है
 ।

 मालूम  ga  है  कि  उन  कर्मचारियों  के  जो  भविष्य  निधि  योजना
 के

 सदस्य  हैं  या

 जो  1-1-1974  को  भविष्य  निधि  योजना  के  सदस्य  होने  के  पात्र  अ्रग्रिम  की  101  रुपये  ale

 उन  कर्मचारियों  के  जो  भविष्य  निधि  योजना  के  सदस्य  नहीं  लेकिन  जिन्होंने ध
 1973

 में
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 feat  से  अनधिक  काय  किया  51  रुपये  होगी ।

 बेरोजगारी  संबंधी  विशेषज्ञ  समिति  का  प्रतिवंदन

 3092.  श्री  पी०  एम०  क्या  श्रम  मंत्री  26  1973  के  श्रतारांकित
 प्रश्न  संख्या

 666  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  कतिपय  उद्योगों  में  बेरोज़गारी  बीमा  सम्बन्धी  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  नियुक्त

 बेरोजगारी  सम्बन्धी  विशेषज्ञ  समिति  की  विफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया

 यदि  तो  इसे  कहां  तक  त्रियान्वित  किया  गया  हे  ;

 क्या  समिति  की  सभी  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली  गई  ak

 यदि  तो  उन्हें  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही
 की

 जा  रही  है
 ?

 wa  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बालगोविन्द  :  से  जैसाकि  माननीय  सदस्य

 द्वारा  सन्दभित  श्रतारांकित  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  में  पहले  ही  बताया  जा  चुका  बेरोज़गारी

 सम्बन्धी  समिति  की  रिपोर्टे  में  की  गई  सिफारिशों  का  श्रध्ययन  करने  ate  सरकार  को  सुझाव  देने  के

 लिए  योजना  श्रायोग  द्वारा  एक  भ्रन्तर्मत्रालय  कार्यकारी  दल  गठित  किया  गया  है  ।  बेरोज़गारी  सम्बन्धी

 समिति  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  att  कार्यवाही इस  दल  की  रिपोर्ट

 प्राप्त  होने  पर  की  जानी  जिसकी  शीघ्र  ही  प्राप्त  होने  की  श्राशा है  ।

 Persons  arrested  for  manufacturing  Spurious  Drugs

 3093.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning
 be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  4973  on  the  17th  December,

 1973  regarding  persons  arrested  for  manufacturing  spurious  drugs  and  state

 (a)  whether  the  requisite  information  has  since  been  collected;  and

 (b)  if  so,  the  number  of  persons  who  were  prosecuted  or  against  whom  any  other

 action  was  taken  ?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.  Kisku)  :

 (a)  Information  has  been  received  from  17  State  Governments  and  10  Union

 Territories.

 (b)  According  to  information  received,  25  persons  were  arrested  for  manufacturing

 Spurious  drugs  during  the  period  1-12-1972  to  30-11-73.  In  one  case,  one  person  has

 been  sentenced,  4  cases  are  sub-judice  and  20  cases  are  under  investigation.

 Production  of  Iron  Ore

 3094.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya
 :  Will  the

 Minister
 of  Steel  and  Mines  be  plcased

 to  state  :

 (a)  the  estimated  production  of  iron  ore  by  1978-79;  and

 (b)  the  percentage  of  iron  ore  at  present,  utilised  in  the  country  and  exported  separa-

 tely?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Subodh  Hansda)  :  (a)

 In  the  Draft  Fifth  Five  Plan  the  1978-79-target  for  iron  ore  production  has  been  placed

 at  58  million  tonnes,  Out  of  this  35  million  tonnes  will  be  for  export  and  the  balance  for

 domestic  consumption.

 (b)  From  January  to  November  1973,  the  production  of  iron  ore  was  31.67  million

 tonnes  of  which  roughly  37%  was  consumed  internally  and  63%  exported.

 हिन्दुस्तान  एयरक्राफ्ट्स  लिमिटेड  द्वारा  विमानों  तथा  हवाई  इंजिनों  का  निर्यात

 3095.  श्री  राम  प्रकाश :

 श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fr

 क्या  हिन्दुस्तान  एयरक्राफट्स  लिमिटेड  का न  ह —e q  मानों  तथा  हवाई  इंजनों  का  निर्यात  करने

 का  प्रस्ताव

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  रूपरेखा  क्या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  संतरी  विद्या  चरण  :  शरर

 हिन्दुस्तान  एयरक्राफ्ट  लिमिटेड  विमान  इंजनों  श्रौर  हेलिकाप्टरों  के  उपकरणों  का  पहले  ही  निर्यात  कर

 रहा  है  ।  कम्पनी  की  श्रपने  निमित  कुछ  विमानों  के  निर्यात  करने  की  योजना  भी  है
 ।

 इस  प्रयोजन  के

 लिए  शतिरिक्त  विमान  के  निर्माण  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  की  विशेष  व्यवस्था  की  गई  है
 ।

 भारत  में

 उद्योग  site  इसके  उत्पादों  की  श्रेणी  की  जानकारी  देने  के  लिए  हिन्दुस्तान

 लिमिटेड  ने  हाल  ही  की  कुछ  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  प्रदर्शनियों  में  भी  भाग  लिया  है  ।  विदेशों  में  इस  बारे  में

 कुछ  बातचीत  भी  की  हैं  जिन्हें  जारी  रखा  जा  रहा  है
 ।

 फांउंडरी  उद्योग  के  लिए  कच्चा  लोहा  श्र  हाड  कोक

 3096. श्री
 पी०  गंगादेव

 :  इस्पात  श्नौर
 खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  फाउन्ड़ी  उद्योग  की  कच्चे  लोहे  ate  ae  कोक  की

 का
 मूल्यांकन  करने

 के  लिये  कोई  समिति  गठित  की  atk
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 afe  तो  क्या  इससे  इस्पात  nf  जैसे  कच्चे  माल  की  कमी  को  पूरा

 किया जा  सकेगा  ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंदालय  में  wat  सुबोध  हंसदा  लोहा  श्रौर  इस्तात  नियंत्रक

 की  श्रध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  की  गई  है  जो  मुख्यत  :  कच्चे  लोहे  श्रौर  हाड  कोक  के  वितरण  के

 लिए  उपयुक्त  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  बनाती  है  |

 नहीं  ।

 पी कोयले  की  सप्लाई  के  लिए  मंत्रालय  में  विशिष्ट

 3097.  श्री  पो०  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कोयले  की  सप्लाई  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिये  उनके  मंत्रालय  में  एंक  विशिष्ट

 शैल  बनाया गया

 यदि  तो  इसके  कृत्यों  का  स्वरूप  क्या  है
 ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  श्रौर  जी  नहीं  ।

 परन्तु  रेलवे  द्वारा  कोयले  के  संचलन  में  समन्वय  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  रेलवे  बोर्डे  के

 निदेशक  के  शझ्रधीन  कलकते  में  एक  daw  शैल  गया  जिसमें .  कोयला  खान  प्राधिकरण

 लिमिटेड  तथा  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  के  प्रतिनिधि  भी  है ं।

 उड़ीसा  को  कोयले  को  सप्लाई

 3098.  श्री  पो०  गंगादेव  :  क्या  इस्पात  शर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1973  तथा  1974  में  उडीसा  को  कोयले  की  सप्लाई क्या  नवम्बर-दिसम्बर

 श्र

 यदि  तो  कोयले  की  सामान्य  सप्लाई  करने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये  हैं
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  सुबोध  तथा  तहीं  ।

 महीनों  में  उड़ीसा  को  कोयले  का  संचलन  रेलवे  में  प्रौद्योगिक  सम्बन्धों  में  बिगाड़  होने के  कारण

 निर्धारित  मात्रा  में  कोयला  नहीं  पहुंचाया  जा  सका  ।  कोयला  उत्पादक  संगठनों  द्वारा  कोयले  का  उत्पादन

 बढ़ाने  तथा  रेलवे  द्वारा  उड़ीसा  सहित  सभी  राज्मों  को  कोयले  की  सप्लाई  बढ़ाने  के  लिए  समन्वित  प्रयास

 किया जा  रहा  है  ।

 देश  में  प. प्रबंध  गमपात  के  अ्रनमानित  शंक

 099.  श्री  श्याम  सुन्दर  महापात्र

 श्री  घामनकर :

 क्या  स्वास्थ्य ate  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बैध  ate  परिवार  नियोजन  के  लिये  सहायक  रहो  है  शौर

 देश  में  प्रति  वर्ष  गैर-कानूनी  द गभपात  की  कितनी  घटनाएं होती  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ale  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  कोण्डाजी  वासप्पा  जी  ati

 गेभेंपातों  का  श्रनुमान  लगाना  कठिन  है  ।  फिर  शान्ति  लाल  शाह  समिति

 रिपोर्ट के  श्रनुसार  50
 करोड़  की  श्राबादी  में  प्रति  वर्ष  65  लाख  गभंपातों  का  श्रनुमान  लगाया  गया

 था  जिनमें  26  लाख  प्राकृतिक  ae  39  लाख  उत्प्रेरित  थे  ।
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 14  1974  लिखित  उत्तर
 a  a

 dara  ate  wet  राज्यों  से  सेना  में  wal  संबंधी  कोटा  3  कमी  fem  जाना

 3101.  Mo  नारायण  चन्द  पाराशर  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  zea  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  पंजाब  के  मुख्य  मंत्री  श्री  प्रकाश  faz  बादल  द्वारा  दिए

 14  से  घटा  कर गाए  एक  वक्तव्य  की  आर  गया  है  जिसमें  उन्होंने  पंजाब  की  सेना  मं  भर्ती  के  कोट  को

 प्रतिशत  कर  देने  पर  नाराजगी  प्रकट  की

 Far fie
 (a)  यदि  तो  इस  वक्तव्य  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्राता त्र  या

 क्या  किसी  war  राज्य  का  भी  कोटा  कम  किया  गया  है

 क  भ
 \  1  मार्च  1974  को  भारत  संघ  के  प्रत्येक  राज्य  का  भर्ती का  कोटा  कितना  at

 (®. a  )  कोटा  निर्धारित  करने  के  क्या  सिद्धान्त

 रक्षा  मंत्रो  (st  जगजोवन  से  जो  श्रीमन
 ।

 ऐसा  कोई  वक्तव्य  सरकार

 की  नजर  में  नहीं  श्राया  है  ।  उन  afaet  को  छोड़कर  जहां  वर्ग  रचना  के  waar  किसी  विशेष  वर्ग

 की  भर्ती  करनी  होती  है  शेप  सेना  के  लिए  भर्ती  विभिन्न  राज्यों  में  भर्ती  करने  योग्य  17  से  25  वर्ष  की

 वालों  पुरुष  जनता  के  श्रनुपात  से  की  जाती  है  ।

 विभिन्न  राज्यों  में  भर्ती  का  व्यापक  ara  बनाने  के  लिए  ताकि  वह वह  उपर्यक्त  नीति  के  समनुरूप

 हिमाचल  प्रदेश  ate  हरियाणा  में  भर्ती  की  मांग  को  हाल  ही  में  कम  करे  देना  पड़ा  क्योंकि

 पहले  इन  राज्यों  से  भर्ती  उनके  यथोचित  =  से  ae  afer  रही  है  ।

 ae  विभिन्न  राज्यों  से  सेना  में  भर्ती  के  लिए  उन  रेजिमेंटों  की  मांग  के  बारे  में

 जिनमें  at  रचना  नहीं  है  wie  1-4-68  से  31-3-71  की  अवधि  के  दौरान  बास्तविक  श्रौसत  प्रतिशत

 भर्ती  दिखाने  हए  एक  वितरण  सं  लग्न  @
 >  ।  यह  कोटा  1971  की  जनगणना  के  झाधार  पर  हन  राज्यों

 में 17  से  25  वर्ष  की  समह  में  भर्ती  योग्य  परप  जनता  के  अनपात  से  निर्धारित  किया  गया  है

 > ग  इंजीनियर  और  जिनमें  विशिष्ट  वर्ग  रचना  @)  रती  उन

 राज्या  स  करना  होतो  जहां  निर्धारित  वर्ग  उपलब्ध  हैं  ।

 विवरण
 Soe  Spe  ses  ree

 राज्य  197  1  की  जनगणना के  1-4-68  =  a5.  3-71

 अ्ाघार  पर  सभी  श्रेणी '  की  अवधि*  के  लिए

 रेजिमेन्टों के  बारे  में  ins के  पर

 भर्ती  कोटे  का  प्रतिशत  पूरी  सेना  की  वास्तविक

 अ्रौसत  प्रतिशत  भर्ती

 (1)  (2)  (3)
 i

 आन्ध्र  प्रदेश  4.  08

 नाग  त्रिपुरा  site  3.4  4.05

 बिहार  10.2  5.13

 गजरात  4.9  1.48

 ae  य  RE

 नन् *इस कं  बाद  के  ग्रांकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।
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 a

 हिमाचल  प्रदेश  6  68

 जम्म  श्रौर  कश्मार  0.9  92

 शो  38

 मध्य  प्रदेश  हि  3  wv

 महा  राष्ट्र
 9  G4

 51
 0)

 »
 उडीसा  1.  27

 6.0  15.30

 राजस्थान  7.04

 तमिलनाड  5.90

 उत्तर  प्रदेश  16  15.86

 पश्चिम  बंगाल  3.63

 य्  न्य  9.  (0

 ete  eee  बाण  ee

 100  00  100.  00

 ——  tee

 c  ग्रासोंਂ  oat  विकास

 3101.  प्रो०  नारायण  चन्द्र  क्या  रक्षा  मंत्री  31  1973  श्र  23

 ् 1973  के  अ्रता रां कित  ast  संख्या  4  aa  TZ  4099  के  उत्तर  के  सम्वन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  विक्टोरिया  क्राम  तथा  परम
 वीर

 चक्र  के  विजेताओं  के  ग्रामों  को  ग्रामਂ  के

 रूप  में  विकसित  करने  के  प्रस्ताव  पर  सभी  राज्यों  से  उत्तर  प्राप्त  हो  गए

 (@)  यदि  तो  उत्तर  किस  ढंग  के  कौन  से  राज्यों  ने  कन्द्रीय  सरकार  को  उत्तर  नहा

 भेजे  att  क्या  उन्हें  शीघ्र  उनें  देने  के  लिए  श्रनुस्मारक  पत्न  भज  गए

 प्रस्यक  राज्य  गरपारां  को  इस  बारें  में  कौन  सी  तिथि/तिथियों  को  पत्न  भेजे  गए

 श्र

 प्रत्येक  राज्य  से  कौन  सी  को  उत्तर  प्राप्त  हुए  थे  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजोवन  जी  श्रीमन च्  |

 से  एक  विवरण  संलग्न  है
 ।
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 23
 1895  म

 लिखित  उत्तर
 जनना  oe

 ह

 arataq  राज्य  सरकार/संघ  जिन  तारीखों  को  पत्न/श्रनुस्मारिक  जिस  तारीख  को  उत्तर  प्राप्त  हुए

 भज  गय
 aA

 क्षेत्र  प्रशासन

 ne  क  उ

 (1)  (2)  (3)
 न्  े

 बिहार .  18-8-73

 17-9-73

 9-1-74

 6-3-7

 दिल्ली  8-8-73  13-9-73

 18-8-73  पत्नाचार  महाराष्ट्र  को

 न्तरित  किया  गया

 हरियाणा  18-8-73  23-11-73

 12-3-74

 जम्मू व  कश्मीर  12-3-74

 महा  राप्ट  9-1-  74

 18-8-73  1-3-74

 राजस्थान  13-8-73  22-  2-74

 उत्तर  प्रदेश  1

 17-9-73

 9-1-74

 6-3-74

 प्राप्त  हुए  उत्तरों  का  सारांश

 1.  दिल्‍ली  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  सुचित  किया  है  कि  दिल्‍ली  के  संघ  शासित  क्षेत्र  के  कवल

 दो  .  व्यक्तियों  ने  परम  वीर  चक्र  जीता  एक  डिफेन्स  कालोनी  का  है  ak  wer  का  रहने

 वाला है  ।  डिफेन्स  कालोनी  एक  पोष  कालोनी  है  जहां  हरेक  प्रकार  की  श्राध्ुनिक सुविधा  उपलब्ध

 नारायणा  भी  एक  नागरीय  है

 2.  हरियाणा  —efarmn  सरकार  ने  सुचित  किया है  कि  हरियाणा  ग्राम  विकास  बोडें  ने  केन्द्रीय

 ग्राम  योजना  को  क्रियान्वित  करना  श्रारम्भ  कर  है  जिसके  अधीन  केवल  उन्हीं  बड़े-बड़े  गांवों  को

 शेष  सुविधाएं  देने  के  लिए  चुना  गया  है  जिनमें  श्रधिकांश  आधुनिक  सुविधाएं  पहले  ही  उपलब्ध  हैं
 |

 उन्होंने  भ्रनुरोध  किया  है  कि  विक्टोरिया  क्रास  ate  परम  वीर  चक्क  विजेताओं  के  गांवों  के  विकास  में

 आने  वाला  खर्चे  केन्द्र  सरकार  द्वारा  टन  किया  जाना  चाहिए
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 3.  राजस्थान :--  राजस्थान  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  दो  गांव  gata  झुझुनू  ज़िले  में

 बारी  गांव  भ्रौर  बंसार  इस  योजना  के  ava  हैं  ।  राज्य  सरकार  इन  गांव  में  सड़कों  के

 a
 ग्राम  जल  पूति  के  लिए  ama  के  श्राधार  पर  कुछ  धन  की  व्यवस्था  करने  का  विचार  करती  है  ।

 उन्होंन  यह  कहा  है  कि  विजेताश्रों  की  प्रतिमाएं  भी  स्थापित  की  जा  सकती  हैं  ।  राज्य  सरकार

 ने  इच्छा  व्यक्त  की  है  कि  केन्द्र  सरकार  को  भी  इस  प्रयोजन  के  लिए  कुछ  धन  देना  चाहिए

 युद्ध  में  शहोद  हुए  सैनिकों
 को

 विधवा  लेडो  डाक्टरों
 को

 उनके  श्रपने  राज्यों  में  नियुक्त
 करना

 3102.  प्रो  ०  नारायण चन्द  पाराशर  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सैनिक  - BeTaTaT  में  महिला  चिकित्सकों  के  रूप  में  काम  कर  रही  युद्ध में  शहीद '

 हुए  सैनिकों  की  fagarat  की  नियुक्ति  उनके  श्रप ने  राज्य  में  नौकरी  करने  की  अवधि  के  बारे में  कोई

 विचार  किया  जाता  है  ताकि  उनको  होने  वाली  aataarat  में  कमी
 की

 जा
 श्रौर

 यदि  तो  क्या  भ्रपनी  मर्जी  के  राज्यों  के  नाम  देने  भ्रथवा  ऐसे  स्थानों  पर  निर्धारित

 अवधि
 से

 अधिक  नौकरी  करने  की  .~)  देने  के  बारे  में  कोई  छूट  दी  जाती  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  saat  जे०  वो  ०
 :  तथा  जी  हां  लकिन

 सेवा  की  श्रावश्यकता  को  ध्यान  में  रखना  होता  है  ।

 इस्पात  बनाने  को  नई  प्रक्रिया

 3103.  श्री  श्री  किशन  मोदी  :

 ago  ईश्वर  रेड्डी  :

 क्या  इस्पात श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस्पात  बनाने  की  एक  सरल  प्रक्रिया  का  पता  लगा  श्रौर

 यदि  तो  क्या  इस  प्रक्रिया  से  इस्पात  बनाने  के  लिए  न  तो  धमन  भट्टी  की  शझ्रावश्यकता

 पड़ेगी we  न  ही  बढ़िया  के  कोयले  की  ?

 शौर  खान  मंत्रालय  में  wat  सुबोध  :  शौर  सम्भवत

 ठोस  श्रथवा
 गैस  श्रपचायक

 के  इस्तेमाल  से  सीधे  अपचयन
 द्वारा  लोह

 खनिज
 से  धातु

 बनाने

 से  है
 ।

 विद्युत  भट्टियों  में  इस  तरह  उत्पादित  स्पंज  श्रायरन  को  साफ  करके  इस्पात  बनाया  जा  सकता

 है  ।  इस्पात  बनाने  की  यह  जिसमें  धमन  भट्टी  wear  धातुकामिक  कोयल  की  शझ्रावश्यकता

 नहीं  होती  है
 ।

 बहुत  वर्षों  से  मालूम  है
 ।

 जबकि  गैंस  श्रपचायकों  की  प्रक्रियाझ्ों  का  वाणिज्यिक  स्तर

 पर  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  वाणिज्यिक  आधार  पर  परिचालन  के  लिए  शअ्रकोककर  कोयले  को

 चायक  के  रूप  में  इस्तेमाल  करने  वाली  प्रक्रिया  को  अभी  तक  तूरी  तरह  प्रतिपादन  नहीं  gat  है  |

 इस्पाती  ढांचों  के  निर्माण  स्ट्क्चरल  के  लिए  एकक

 3104.  श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  इस्पाती  ढांचों  के  निर्माण  स्ट्रक्चरल  के  लिए  नए

 एककों  की  स्थापना  की  स्वीकृति  देना  बन्द  कर  दिया  ak

 डसवा  क्या  कारण न्टे पा  ube  be  क  ब  |  x
 ् यदि  तो
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 14  ata  1974  लिखित
 Oe  ems  2  ance  evi

 भारी  उद्योग  मंत्रालय में  उप-मंत्रो  दलबोर  fag)  जी

 उपलब्ध  कच्चे  माल  से  पूरी  की  जा  सकने  वाली  पर्याप्त  क्षमता  के  लिए  पहले  ही  लाइसेंस

 दिया  गया  है  ।

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  का  श्रध्ययन  करने  के  लिए  श्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम

 संगठन  ave  मज  गए  अध्ययन  दल

 3105.  1.0  नरेन्द्र  कमार  aia  :  क्या  स्वास्थ्य  श्रीर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  1972-74  के  दौरान  भारत  ने  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  द्वारा  संगठित  क्षेत्र  में

 परिवार  निधिजन  कार्यक्रम  का  श्रध्ययन  करने  के  लिए  भेज  गए  दो  झ्रध्ययन  दलों  की  श्रगवानी  की

 यदि  हां  ,  तो  दौरे  पर  am  दलों  ने  अपनी  बातचीत  के  दौरान  भारतीय  प्रतिनिधियों

 को
 संगढित  क्षेत्र  में  वर्तमान  कार्यक

 की
 क्षमता  में  सुधार  लाने  के  लिए  उपाय  बताए  थे

 यदि  तो

 उसका ब्यौरा  क्या  त्रौर

 भारत  सरकार  दौरे  पर  श्राए  दलों  को  उनकी  श्रपनी  व्यवस्था  में  सुधार  लाने  के  लिए

 किस प्रकार सहायक  रही  है
 ?

 स्वास्थ्य  शर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  39-qalt  कॉंडाजी  (=)  संगठित

 क्षेत्र  में  परिवार  नियोजन  का  weqaag TT HR far करने  के  लिए  1972-74  के  दौरान  ग्रत्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  द्वारा

 पुरोनिधानित  तीन  दलों  ने  देश  का  दौरा  किया  ।  इस  दलों  में  से  दो  जिन्होंने  नवम्बर-दिसम्बर

 1972  तथा  फरवरी-माच  1974  में  भारत  का  दौरा  एशियाई  देशों  के  प्रतिनिधि  शामिल  थे

 ar  तीसरे दल  जिसने  1973  में  देश  का  दौरा  तुर्की के  प्रतिनिधि  शामिल

 थे  ॥

 इन  श्रध्ययन  दौरों  का  उद्देश्य  दलों  में  शामिल  श्रमिक

 संघों  तथा  अन्य  ऐजेंसियों  ate  संस्थानों  के  प्रतिनिधियों  को  भारत  के  संगठित  क्षेत्र में  परिवार  नियोजन

 कार्यक्रम  के  संचालन  से  प्रबगत  कराना  तथा  इस  क्षेत्र  में  भारत  में  जो  कार्य  किया  जा  रहा  है  उसके  बारे

 में  उन्हें  जानकारी  प्राप्त  करने  का  अ्रवसर  प्रदान  करना  था  ।  उनसे  यह  Ney  नहीं  को  जाती  थी  कि

 भारत  में  बतंमान  कायक्रम  में  सुधार  करने  हेतु  सिफारिश  करने  के  लिए  बे  कोई  व्यापक  श्रश्ययन  करें  ।

 झाशा  की  जाती  है  कि  इन  श्रध्ययन  दौरों  में  शामिल  लोगों  ने  जो  जानकारी  प्राप्त  की  है

 उससे  उन्हें  भ्रपने-भ्रपने  देशों  के  अधिकारियों  को  लाभदायक  सुझाव  देने  में  सहायता  मिली  होगी  ॥

 स्कूटरों  प्रार  भोपडों  के  उत्पादन  में  afe

 3106.  श्री  मधु  लिमये  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  ह ैहै  कि  गत  वर्ष  में  पैट्रोल  के  म्ल्य  में  हुई  वद्धि  श्रौर  भविष्य  में  सम्भावित

 वृद्धि  के  कारण  कार  मालिक  उत्तरोत्तर  स्कूटर  चलाने  लगे

 (=)  कया  स्कूटर  बनाने  बाले  कारखानों  की  उत्पादन  क्षमता
 कली  बड़ी  तेजी  से  बढ़ती  जा  रही  है

 (7)  क्या  वर्ष  197 OVA or  रू  AN  MTS में  स्करर  दीर  मोपेड  उत्पादन में  बद्धि  करने  की  कोई  योजना

 श्र
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 यदि  तो  इस  वर्ष  कितना  उत्पादन  होने  की  सम्भावना  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  3q-Hat  दलबीर  :  पैट्रोल
 कौ

 कीमत  बढ़  जाने

 के  कारण  स्कूटरों  की  मांग  बढ़  गई  है  ।

 हां  ।

 ate  सरकार  द्वारा  पहले  ही  किए  गए  उपायों  के  परिणामस्वरूप  स्कूटरों  तथा

 = मोपेडों का  उत्पादन  1974  में  बढ़  जाने  की  श्राशा  ara  @  fe  1974  में  स्कूटरों  का  उत्पादन

 1,00,000  J  st  आर AALS. जबकि  1973  में  78,079  ही  gat  था  मोपेडों  का  उत्पादन  लगभग  30,000

 होगा  जबकि  1973  में  23,700  हुझ्ा  था  ।

 स्टेनलेस  स्टोल  को  कसमों

 3107.  at  मधु  लिमये  क्या  इस्पात  शर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  आद्योगिक  प्रयोग हेतु  स्टेनलेस  स्टील  की  भारी  कमी

 वर्ष  1974  में  उद्योग  की  कुल  ग्रावश्यकता  क्या  होगी ;

 देश  में  उत्पादन  कितना  ak

 क्या  कोई  श्रायात  करने  की  योजना  है  wiz  यदि  तो  किस  स्त्रोत  से  ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय में  उप-मंत्री  सुबोध  से  जानकारी  प्राप्त

 को  जा  रही  है  प्रौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 कोयला  उद्योग  के  लिए  ०  alo  प्रार ०  डी०  का  ऋण

 3108.  श्री  साल  जी  भाई  परमार :  क्या  इस्पात  ak  खान  मंती  कोयला  उद्योग  के  लिये

 हक
 राष्ट्रीय  पुननिर्माण  श्रौर  विकास  बैंक  से  ऋण  के  at  में  29  19  ग  vo  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  2749 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 कौन-सी  कम्पनियों  ने  जनता  को  शेयर  बेचकर  30  लाख  से  श्रधिक की

 प्रत्येक  कम्पनी  ने  बोनस  शेयर  जारी  करके  कितनी  पूंजी  एकत्र  की  है  ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  39-wat  सुबोध  gaat):  ak  श्रारिएन्टल

 कोल  कम्पनी  लिमिटेड  ही  एक  मात्र  ऐसी  कम्पनी  है  जिसमें  1961  से  एकबारगी  जनता  को  शेयर  बेचकर

 30  लाख  रुपये  से  ग्रघिक  की  पूंजी  एकत्र  की  है  ।  निम्नलिखित  कम्पनियों  ने  एकबारगी  30  लाख

 रुपये  से  अ्रधिक  बोनस  शेयर  जारी  किए  हैं  :--

 कम्पनी  का  नाम  जारी
 किए  गए

 बोन

 शेयरों  का  मूल्य
 ए  कन  का  ला

 (1)  (2)

 1.  शरीक गर  कोल  लिमिटे टेड  रु०  30,27,740

 2.  ईस्ट  सत्यग्राम कोल  कम्पनी  लिमिटेड  Ro  45,00,0010/

 3.  रीवा  कोलफील्ड्स  लिमिटेड  रु०
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 लिखित  उत्तर 23
 फाल्गुन

 1895
 के  en

 रानोगंज  कोयला  x aa  x  खान  सुरक्षा  विनियमों  का  उल्लंघन

 3109.  श्रो  सत्यन्द्र  नारायण  सिन्हा  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वर्ष  1972-73  में  खान  सुरक्षा  विनियमों  का  गम्भीर  रूप  से  उल्लंघन  कितनी  बार  किया

 गया  जिससे  रानीगंज  कोयला  क्षेत्रों  की  खानों  के  उत्पादन  पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ा

 (a)  उन  खानों  के  नाम  क्या  किस  प्रकार  के  उल्लंघन  किए  गए  ale  उत्पादन  में  कितनी

 > चल
 क

 क्षति हु  i

 उल्लंघन  किन  महीनों  में  हुए  और  सम्बद्ध  खानों  के  विरुद्ध  वया  कार्यवाही  की  गई  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  saat  बालगोविद  :  से  जिसमें

 श्रपेक्षित  सूचना  दी  गई  संलग्न  है  ।  [warez  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०  6423/(74)]
 > विवरण  म  केवल  उन्हीं  खानों  के  नाम  सम्मिलित  ९  |  जहां  गम्भीर  उल्लंघन  हुए  श्रौर  जिनके  कारण

 खान  झ्रधिनियम  की  22  के  wera  विषेधाज्ञाएं  जारी  की  जो  कभी-कभी

 चुक  कर्त्ता  खानों  उत्पादन  पर  प्रभाव  डालती  है  ।

 श्रमिकों  को  श्रधिक  सुविधायें  देने  के  लिए  start  संघ  श्रधिनियम  में  संशोधन

 3110.  श्री  एम०  एस०  संजोवोराव  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  श्रमिकों  को  झ्रधघिक  सुविधायें  देने  के  लिए  उनके  प्राप्त  ग्रंशदान

 तथा  निधि  को  संयोजित  करके  तथा  उनकों  उन्हीं  के  कल्याण  हेतु  उपयोग  में  लाने  के  लियें  कमंचारी

 संघ  श्रधिनियम  में  संशोधन  करने  का  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  विवरण  क्या  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  बालगोविन्द  :  कमंचारी  संघ  श्रधिनियम  केवल  उन

 उद्देश्यों  को  निर्धारित  करता  जिनके  लिए  पंजीकृत  कर्मचारी  संघ  अपने  सदस्यों  के  लाभ  के  लिए  art

 सामान्य  निधियां  खच  कर  सकते  हैं  श्रौीर  यह  उनके  लिए  है  कि  जैसा  वह  उत्तम  निधियों  को  खच

 करें  ।  इस  सम्बन्ध  में  कर्मचारी  संघ  शभ्रधिनियम  में  संशोधन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है

 Irregular  Coal  supply  to  Mills

 3111.  Shri  Chandra  Bhal  Mani  Tewari  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  several  hundreds  of  mills  have  been  closed  down  due  to  irregular  supply
 of  coal  in  the  various  parts  of  the  country;

 (b)  if  so,  whether  Government  are  aware  of  the  extent  to  which  production  has  gone
 down  in  these  mills  as  a  result  thereof;  and

 (c)  the  reaction  of  Government  in  regard  to  non-supply  of  coal  in  time  and  consequent
 decline  in  production?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Subodh  Hansda)  :  (a)
 to  (c)  There  have  been  reports  of  shortage  of  coal  in  some  parts  of  the  country  but  it  may
 not  be  possible  to  assess  the  extent  if  any,  to  which  the  production  in  mills  has  gone  down
 due  to  this  shortage.  A  co-ordinated  effort  is  being  made  by  the  coal  produciig  organisa-
 tions  to  increase  coal  production  and  by  the  railways  to  increase  movement  of  coal  to  the
 various  industries.
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 23,  2873

 (Sa

 सो०  wo  te  दिल्‍ली  wee  द्वारा  इंजन  पैक  करने  की  पेटियों  का  क्रय

 31172.  श्री  एस ०  एस ०  बनर्जी  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  Al oWMtosyo  दिल्‍ली  ठेकेदारों  से  इंजन  पैक  करने  की  पेटियों  का  क्रय  कर  रहा

 श्रौर

 यदि  तो  कया  सरकारी  निधि  की  बात  तथा  बेरोज़गार  लोगों  को  रोजगार  देने  के

 उद्देश्य  से  इन  पेटियों  का  उत्पादन  ई०एम०ई०  ग्रथवा  श्राडिनेंस  फैक्टरी  में  सम्भव  नहीं  |

 रक्षा  मंत्रो  जगजीवन  राम  )  तथा  पैक  करने  की  पेटियां  डी० जी  ०
 श्रो०एफ०  से  स्वयं  उन्हें  श्रार्डनेंस  कारखानों  से  बनवाते  तथा  ई०एम०ई०  कर्मशालाग्रों  से  प्राप्त

 की  जाती  हैं  ।  जल्दी  के  मामलों  में  इन  को  खले  बाजार  से  प्राप्त  करने  के  लिए  पूर्ति

 तथा  निपटान  महानिदेशालय  को  भी  मांग  भेजी  जाती

 कमंचारो  राज्य  altar  योजना  का  बिस्तार

 3113.  श्रो  एस० बचर्जी  :  क्या  श्रम  मंत्री  कमंचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  विस्तार  के  बारे

 में  28  1974  के  श्रतारांकित  प्रण्न  संख्या  1274  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे कि  कया  निर्माण  श्रमिकों  को  भी  इस  योजना  के  अन्तर्गत  शामिल  किया  जायेगा  are यदि

 तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 भ्रम  मंत्रालय में  74-Hat  बाल  गोबिंद  :  कर्मचारी  राज्य  altar  निगम  ने  निम्न

 लिखित  सूचना  भेजी  है  :--

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  का  रोजगार  के  नए  क्षेत्रों  पर  विस्तत  करने  का  परिदृश्य  योजना

 सम्बन्धी  समिति  द्वारा  सिफारिश  किया  गया  पंचवर्षीय  निर्माण  सस्बन्धी  श्रमिकों को  श्रन्तर्गत

 लाने  की  परिकल्पना  नहीं  करता  ।  निर्माण  परियोजनाओं  पर  इस  योजना  को  लाग  करने  से  श्रमिकों

 के  लिए  चिकित्सीय  तथा  अन्य  सुविधाओं  का  प्रबन्ध  करने  में  गम्भीर  कठिनाइयां  पदा  क्योंकि

 इस  प्रकार  की  परियोजनाएं  देश  भर  में  व्यापक  रूप  से  दूर-दूर  तक  विस्तत
 >
 @)  श्रौर  सामान्यतया

 तुलनात्मक  रूप  से  कम  ग्रवधि  की  होती  हैं  ।  श्रावश्यक  सर्वेक्षण  किए  जाने  के  बाद  निर्माण  श्रमिकों  को

 भ्रन्तगंत  लाने  के  प्रश्न  पर  यथासमय  विचार  किया  जाएगा  |

 tet  कमंचारियों  के  लिए  दर्गोकरण  न्यायाधिकरण  को  स्थापना

 3115. श्री  एस०  एम  ०  बनजों  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 क्या  रक्षा  मंत्रालय  ने  तीन  वेतन  श्रायोगों  के  बार-बार  सिफारिश  करने  के  बात्जूद  भी

 लिये  कोई  निकाय  sat  fara  नहीं सिविलियन  रक्षा  कर्मचारियों  की  कुशलता  का  वर्गीकरण  करने

 RQ)

 यदि  तो  क्या  रक्षा  कर्मचारियों  के  वेतनमान  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  रेलवें

 डाक-तार  तथा  नागर  विमानन  विभागों  में  उनके  समकक्ष  कर्मचारियों  की  तुलना  में  कम

 क्या  श्रखिल  भारतीय  रक्षा  कमंचारी  संघ  इण्डिया  डिफेंस  एम्प्लाइज  फेडरेशन

 ने  पुनः  वर्गीकरण  के  पहचात्‌  वेतनमानों  के  पुनरीक्षण  की  मांग  करते  हुये  18  1974
 को

 सांकेतिक

 हड़ताल  करने  का  नोंटिस  दिया
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 14  माचे  [97.1
 Se

 लिखित
 उत्तर

 pot  T  HT  वर्गीकरण  करने  हेतु  निप्पक्ष  निकाय  बनाने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही

 कर  रही है  ?

 रक्षा  मंत्रो  जगजोवन  :  शौर  21-2-74  को  लोक  सभा  में  उत्तर

 दिए  गए  श्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  295  के  उत्तर  में  जैसा  पहने  ही  वहा  गया  है  कि  तृतीय  वेतन  श्रायोग

 की  सिफारिशों  के  भ्रनुसार  कार्य  मूल्यांकन  के  लिए  एक  समिति  स्थापित  करने  के  लिए

 > कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  के  परामर्श  से  कार्रवाई  की  जा  रही  @  ।  प्रस्तावित  समितिਂ  के

 विचारार्थ  विषय  dare  करने  के  लिए  इस  मंत्रालय  की  विभागीय  परिषद्‌  की  संयुक्त  सलाहकार  समिति

 के  कर्मचारी  पक्ष  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  ल ्  को  एक  बैठक  हुई  थी  जिसमें  are  इण्डिया  डिफेस

 इम्प्लाइज  फेडरेशन  का  एक  प्रतिनिधि  भी  सम्मिलित  था  ।

 (a}  ऐसा  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  गया  है  ।

 ara  इण्डिया  डिफेंस  इम्प्लाइज  फेडरेशन  ने  7-2-74  को  एक  प्रस्ताव  पारित  किया  जिसमें

 यह  मांग  की  गई  कि  area  इण्डिया  डिफेंस  इम्प्लाइज  फेडरेशन  के  पराम्श  से  एक  वर्गीकरण  शभ्रधिकररण

 अथवा  उच्च  शक्ति  वाले  स्वतन्त्र  निकाय  का  गठन  किया  जाए  alk  अपने  संघटक  संघों  को  यह  निर्देश

 भी  दिया  कि  यदि  28-2-74  से  पहले  इस  प्रकार  का  कोई  निकाय  गठित  नहीं  किया  जाता  है  नो  वे

 अपनी  मांय  के  समर्थन  में  18-3-74  को  एक  दिन  की  हड़ताल  करें  ।

 505  श्रासी  aa  दिल्लो  कॉन्ट ,  के  श्रायद्ध  स्टोर  में  फालत्‌  च्  को  चोरो

 3116.  श्री  एस० एम  ०  बनर्जी  कया  wat  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa:

 क्या  505  श्रार्मी  बेस  दिल्ली  कट  के  oy  स्टोर  से  लगभग  14  लाख  रुपये

 के  फालतू  पुर्जों  की  चोरी  का  पता  चला  श्रौर

 यदि  तो  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  की  गई  है  श्रौर  क्या  मामला  केन्द्रीय

 जांच  ब्यूरो  को  सौंप  दिया  गया  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  Ho  ato  :  505  झार्मी  बेस  वकंशाप  दिल्‍ली

 छावनी  के  स्टोर  सेक्शन  में  संदिग्ध  का  एक  मामला  प्रकाश  में  श्राया  है  ।

 मामले  पर  सेना  प्राधिकारियों  के  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  तथा  जांच  रिपोर्ट  के  ग्राघार

 धर  भ्रगली  कार्यवाही  की  जाएगी  ।

 मेगलोज  एकक

 3117.  श्री  Ato के  ०  क्या  इस्पात  ate  खान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 है  ५  नत
 (a  क्या  कच्चे  विशेष  रूप  स  qq

 को  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ;

 (@)  यदि  तो  तत्संबंधी  रूप  रेखा  कया  ak

 इस  संकट  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई

 इस्पात  ate  खान  मंत्रालय में
 उपमंत्री  सुबोध  :

 से  फेरो  मेगनीज
 के

 दकों  को  श्रावश्यकतानुसार इलैक्ट्रोड  पेस्ट  की  प्राप्ति में  फुछ  कठिनाइयां हो  रही  इन  कठिनाइयों

 के  बारे में  मैगनीज  के  इलैक्ट्रोड  Ge  के
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 के  प्रतिनिधियों  के  साथ  निचार  fant  frat  गया  sia  हे  कि  इसके  फलस्वरूप  फरो  मैगनीज

 उत्पादकों  को  इलैक्ट्रोड  पेस्ट  की  सप्लाई  में  सुधार  टो  जाएगा

 हड़तालों  श्रौर  तालाबन्दियों  के  कारण  मजदूरों  को  हुई  मजूरी  को  हानि

 3118.  श्री  सो०  के०  चन्द्रप्पन  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  वर्ष  1971-72,  1972-73  तथा  1973-74  में  सम्पूर्ण  भारत  के  विभिन्न  उद्योगों

 >
 में  न् धज र द  qf  कारण  मजदूरों  को  कितनी  मजूरी की  हानि  हुई

 इसी  शअ्रवधि  में  तालाबंदी  के  कारण  कितनी  सापेक्षिक  हानि  हुई  ;  ak

 प्रण  समाप्त  at  7 इनमें  से  कितनी  हड़ताल  तथा  तालाबन्दी  बातचीत  के  ज  ta  ट्

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  :  से  सम्बन्ध  सुचना  ण्क्ल्र  केग  जा  रही

 @
 a

 कोकਂ  का  तेयार  किया  जाना

 3119.  श्री  सो०  Fo  चन्द्रप्पन :  क्या  इस्पात  तोर  खान  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ज़
 क्या  हाइव  कोकਂ  करने  के  लिए  प्रतिमास  लगभग  2,00,000  टन  कोकिंग

 कोल  नष्ट  क्या  जा  रहा है  ;

 -
 यदि हां  तो  तत्संबंधी  मुख्य

 ma पापा  क्या  yr a

 ा
 (  )  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  समाचार  न्  में  प्रकाशित  समाचार  की  श्रोर  सरकार  का  ध्यान

 दिलाया  गया है  ;  ae

 यदिहां,तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रियां

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  सुबोध  :  त्रौर  भारत  कोकिंग  कोल  लि
 ०

 कोक़ਂ  तैयार  करने  के  लिए  लगभग  1,45,000  टन  कोककर  कोयले  त्रौर  40,000

 टन  श्रकोककर  कोयले  का  उपयोग  कियां  जाता  4...”  कोकਂ  का  उत्पादन  ढलाई  कारखानों  तथा

 कुछ  सत्य  उद्योगो  की  हाई  कोक  की  श्रावश्यकताओं की  पूति  के  लिए  किया  जाता

 ऐसी  कोई  रिपोर्ट  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  प्राई

 प्रश्न नहीं  उठता  |

 मजदूर  संघों  को  श्रखिल  भारतोय  aemal  को  सदस्यता  का  सत्यापन  करने  हेतु  हुई  प्रणाली

 3120.  श्री  सो०  Ro  चन्द्रप्पन

 श्री  मान  सिह  भोरा

 कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 प्रत्येक  मान्यता  प्राप्त  मजदूर  संघों  की  भारतीय  seme  की  नवीनतम  सदस्यता

 क्या है

 क्या  मजदूर  संघों  की  सदस्यता  का  सत्यापन  करने  के  लिए  तथा  मजदूर  संघों  को  मान्यता

 देने  के  लिए  सरकार  कोई  ae  प्रणाली  लागू  करने  पर  विचार  कर  रही  श्रौर

 74>
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 यदि  तो  उसकी  ल

 श्रम  मंत्रालय  में  J4-Wat  बाल  गोंविन्द  :  सदस्यता का  श्रखिरी  सत्यापन  31-12-1968

 को  किया गया  ।  यह  चार  केन्द्रीय  मजदूर  संघ  संगठनों  तक  सीमित  aT,  सत्यापित

 सदस्यता के  झ्रांकड़े  निम्न  प्रकार  हैं  ——

 rote  1326152

 एटक  634802

 एच  ०एम  ०एस  ०  463772

 यटक ५.  125754

 (a)  site  इन  मामलों  को  प्रस्तावित  श्रौद्योगिक  संबंध  विधेयक  के  श्रंतर्गत  लाया  जायेगा  ।

 कृषि  भूमि  के  श्रावंटन  के  लिए  दिल्‍लो-कालोनियों  के  मालिकों  के  दाये

 3121.  श्री  श्रार
 ०  पी  ०  उलगनम्बी :  कया  पूर्ति  we  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  :

 क्या  कृषि  भूमि  के  oder  के  लिए  दिल्‍ली--कालोनियोँ  के  मालिकों  के

 को  निपटा  fear  गया  है

 यदि  इसके  क्या  कारण हैं  ;  त्रौर

 ये  दावे  निपटान  हेतु  कब  से  विचाराधीन  पड़े

 पूति  शर  पुनर्वास  मंत्रालय में  waar  जो ०  )  :  से  प्रारंभ में  दिल्‍ली

 कालोनियों  के  कुल  मिलाकर  76  मालकों  के  दावे  निपटाये  जा  चुके  फिर  भी  निम्नलिखित

 कारणों  से  दिल्‍ली  कालोनियों  के  ऐसे  27  मालिकों  के  श्रांशिक॑  दावों  को  निपटाने  के  लिए  फिर  से

 कार्यवाही  शुरू  की  गई  थी

 (i)  ge  क्षेत्रों  को  शहरी  क्षेत्र  घोषित  किया  गया  था  तथा  उन  क्षेत्रों  में  भूमि  के  शझ्रावंटन  में

 संशोधन  किया  गया  था  ।

 (ii)  कुछ  मामलों  में  मुजारों  द्वारा  भूमिदारी  के  कर  प्राप्त  गए  थे  जिसके  परिणाम

 स्वरूप  प्लाटों  के  श्रावंटन को  रह  कर  दिया  गया  था  ।

 (111)  उच्च  न्यायालयों  में  श्रपील  करने  या  श्रभ्यावेदन  देने  पर  भूमि  के  re  प्ध्ठ
 Ze  प्लाटों  को

 निष्क्ान्त  सम्पत्ति  घोषित  कर  दिया  गया  ai

 (iv)  पाकिस्तान  से  प्राप्त  cera  के  श्रभिलेखों  की  जांच  के  श्राधार  पर
 के

 कुछ  मालिकों  के  दावों  में  वृद्धि  की  गई  थी  ।

 जिन  मामलों  में  फिर  से  कार्यवाही  की  जानी  है  उनमें  से  12  मामलों  में  श्रावंटन

 किया  जा  चुका है  ।

 छः  मामल  या  तो  न्यायाधीन  है  या  प्रतिस्थापन  सम्बन्धी  कार्यवाहियों  के  पूर्ण  होने

 के  लिए  लंबित हैं  ।

 शेष  9  मामलों  को  तत्परता  से  निपटाने  के  लिए  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं
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 उपदान क्य  संदाय  का  क्रियान्वयन

 3122.  श्री  श्रार ०  पो  ०  उलगनम्यी  :  क्या  श्रस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  उपदान  संदाय  स्रधिनियम  के  उपबंधों  को  प्रियात्वित  करने  में  प्रशासनिक

 we  sare  की  कठिनाई  ग्रथवा  विषमता  का  सामना  करना  पड़ा  है  ;

 यदि  at  क्या  इस  प्रकार  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  का  विचार

 सधिनियम  में  संशोघन  करने  का  हूं
 ?

 मंत्रालय  में  3a-Wat  बान  गोविन्द  :
 ath

 उपदान  भुगतान  1972  में  संशोधन  करने  सम्बन्धी  कतिपय  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  ।

 WUACH 3  श्रायोग  द्वारा  मोटर  उद्योग  के  faataa  के  बारे  में  marry  प्रतिवेदन  पर  विचार

 3123.  श्री  फतह  सिंह  राव  गायकवाड़  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मोटर  उद्योग  के  कार्यकरण  के  व्यापक  श्रौर  निर्माताओ़ों

 को  देय  उचित  निर्माण  मूल्यों  के  पुनरक्षण  के  बारे  में  प्रशुल्क  श्रायोग  द्वारा  24  | ष |  1973

 की  प्रस्तुत  प्रतिवेदन  पर  विचार  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की

 ma  उद्योग  मंत्रालय  में  3a-Hat  दलबीर  Ferg)
 :

 सरकार  को  24-5-73  को  ऐसी

 नहीं  मिली  है  ।

 (a)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 पिछड़े  तथा  प्रामोण  क्षेत्रों  को  चिकित्सा  सहायता

 3124.  श्री  पी०  श्रार०  शिनाय  :  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की कृपा

 करेंगे कि  :

 वर्ष  1974-75  के  दौरान  पिछड़े  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  न्यूनतम  चिकित्सा  सहायता

 की  व्यवस्था  करने  के  संबंध  में  उनके  मंत्रालय  का  कार्यक्रम  क्या  है  ;  AK

 क्या  इस  श्रबंधि  में  नया  टी०  बी०  तथा  केंसर  हस्पताल  खोलने  के  बारे  में  कोई  य्रोजना

 है  श्रौर  यदि  तो  बे  किन-किन  स्थानों  पर ?

 स्वास्थ्य  श्रोर  परिवार  नियोजन  मंदालय  में  उप  मंत्री  (sito Bo  )  1974-75

 के  पिछड़े  att  ग्रामीण  क्षेत्रों में  न्यूनतम  चिकित्सा  सहायता की  ब्यवस्था  हेतु  निम्नलिखित

 कदम  उठाने  को  विचार  है

 (1)  प्रत्येक  सामुदायिक  विकास  खण्ड  में  एक-एक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोनना

 (2)  10,000  की  झाबादी  के  पीछे एक  TI-HeT  की
 '

 व्यवस्था  करना  ;

 Tray NAGE  तथा  स्टाफ  बत्रार्टरों  वर्तमान  प्राथमिक (3)  प्राथमिक  स्वास्थ्य

 स्वास्थ्य -  केन्द्रों  शरीर  केन्द्रों  में  साज-सामान  की  कमियों  को  समत्वित  स्प  से

 पूरा  करना  ॥
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 (4)  प्रति  स्वास्थ्य  केन्द्र  प्रति  वर्ष  12,000  सयये  मृत्य  की  दवाइयां  देना  ;

 (  5  )  प्रति  उपकेन्द्र  प्रति  2,000  रुपये  म्ल्प  की  दवाइयां

 (6)  प्रत्येक  चार-चार  सामुदायिक  विकास  खण्डों  वाले  समूह  में  प्राथमिक्र  स्वास्थ्य  केन्द्र  का  दर्जा

 बढ़ा  कर  उसे  तीस-तीस  पलंगों  वाला  ग्राम  भ्रस्पताल  बनाना  ।  इन  अस्पतालों में  निवारक

 स्वास्थ्य  सुधार  कार्येकमों  के  साथ-साथ  श्राम  जरूरत  वाली  विशिष्ट  सेवाग्रों  की

 > व्यवस्था  होन  की  भी  श्राशा

 (  ग  )  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  स्वास्थ्य  परिवार  नियोजन  ale  पोषण  सम्बन्धी  को
 ba

 समन्वित  कर  ग्रामीण  लोगों  के  लियें  इनकी  अ्रधिकाधिक  व्यबस्था  करना  ।

 (Zz)  1974-79 के  बीच  टी०  वी०  रोगियों  का  पता  लगाने  श्रौर  उनकी  गृह  चिकित्सा हेतु  75

 अतिरिक्त  जिला  टी०  ato  केन्द्र  खोलने  तथा  वर्तमान  टी०  बी०  अथवा  सदर  श्रस्पतालों  में  जरूरतमन्द

 टी  ato  रोगियों  को  गृह  चिकित्सा  ।
 पृथक  रखने  के  मामले  में  सहायता  प्रदान  करने  के  लिये

 3500

 पतंगों  वाले  are  श्रधिक  वार्ड  खोलने  का  विचार  है  ।  ये  75  टी०  बी०  केन्द्र  उन  जिलों

 में  खोले  जायेंगे  जो  wat  तक  टी ०  बी०  कार्यक्रम  के  प्रन्तरगत  नहीं  लाये  गये
 x

 तथा  पलंगों  की

 व्यवस्था  उन  जिला
 टी०  बी०  श्रस्पतालों  में  की  जायेगी  जहां  या  तो  कोई  पलंग  नहीं  है  अथवा  पलंगों  की

 ्र क
 1

 ह
 ।  ये  दोनों  राज्य  क्षेत्र  होंगे  और  उनसे  पिछड़े  एवं  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भी  चिकित्सा

 सहायता  मिलेगी  ।

 जहां  नक  कन्सर  भ्रस्पतालों  का  प्रश्न  भारत  सरकार  का  1974-79  के  बीच  कोई  नया  अस्पताल ्
 t

 खोलने  का  विचार  नहीं  है  '

 करल  में  पाये  गए  खनिज  पदार्थ

 3125.  श्रीमती  wat  तनकप्पन
 :

 क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  far  :

 क्या  केरल  के  तटवर्ती  क्षेत्रों में  हाल  में  विभिन्न  लाभप्रद  खनिज  निक्षेपों का  पता  लगा  शर

 यदि  zi,  तो  उन  खनिज  पदार्थों के  नाम  क्या हैं  तथा  उनकें  निक्षेपों के  बारे  में  क्या

 स्थिति

 इस्पात  ait  खान  मंत्रालय  में  wamat  सुखदेव  att

 भारतीय  भू-विज्ञान  सर्वेक्षण  संस्था  द्वारा गिए  गए  सर्वेक्षणों  के  परिणामस्वरूप  समुद्रतटीय  क्षेत्रों

 में  विभिन्न
 खनिज

 निक्षेपों  का  aa  तक  का  झनुमान  इस  प्रकार  a—arirars fare A ern जिले  में  लगभग
 587.  10:

 लाख  टन  लौह  झयस्क  जिसमें  31.46  से  41.  24  प्रतिशत  लोहा  अ्लप्पी  तथा  कोट्टायम  जिलों  को

 बेम्बनाद झील  में  22.  50  लाख  टन  घूनाकण  क्विलोन  तथा  ब्रिवेन्द्रम  जिलों  में  लगभग

 120  लाख  टन  जिसमें  10%  से  अधिक  एल्यूमिना  तथा  10%  से  कम  सिलिका  विवलोन

 तथा  जिलों  में  430  लाख  टन  चीनी  जिले  में  130  लाख  टन  कांच

 एर्नाकुलम  क्विलोन  तथा  ब्रिवेन्द्रम  जिलों  में  &  लाख  टन  प्रेफाइट  ।  ये  निक्षेप  राज्य  के  तटीय  क्षेत्रों  में

 सिललीमेनाईट  बालू के  विशाल  निक्षेपों  के  भ्रतिरिक्त  इसके  श्रतिरिक्त  त्रिवेन्द्रम

 जिले  के  विभिन्न  भागों  में  कहीं-कहीं  क्राइसोवेरिल  होने  का  भी  पता  चला  है  ।

 ता
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 aca  के  प्राथमिकता  वाले  उद्योगों  के  लिए  इस्पात  हेतु  -- x  पत्

 3126  attract  भार्गबीन  तनकप्पन  :  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केरल  के  प्राथमिकता  वाले  उद्योगों  के  लिए  इस्पात  हेतु  1973-74  के  लिए  कितने  श्रावेदन  पत्र  प्राप्त

 हुए  तथा  aa  तक  कितने  श्रावेदन  पत्र  स्वीकार  कर  लिए  ग  हैं  श्रौर  कितने  order  पत्न  विचाराधीन  हैं
 ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुबोध
 :

 इस्पात  के  शभ्रावंटन के  लिए  उद्योगवार

 आवेदन  श्रामंत्रित  नहीं  किए  जाते  हैं
 ।

 प्राथमिकता  के आधार  पर  इस्पात  के  श्रावंटन  की  प्रक्रिया  यह  है

 कि  उत्पादकों  को  मांग  पत्र  सम्बन्धित  उत्पादक  द्वारा  वकस  श्राडर  जारी  कर  दिए  जाने  के  पश्चात्‌

 प्राथमिकता  के  झ्राधार  पर  श्राबंटन  के  लिए  निर्धारित  फार्म  पर  इस्पात  प्राथमिकता  समिति  को  aaa

 देना  पड़ता  है  ।  मुख्य  इस्पात  कारखानों  से  इस्पात  के  प्रेषणों  का  विनियमन  इस्पात  प्राथमिकता  समिति

 द्वारा  तिमाही  विशेष  में  इस्पात  की  इस्पात  के  तथा  स्पर्धी  मांगों  को  ध्यान  में

 ्
 प्  |

 कम  लागत  वाले  इस्पात  का  उत्पादन

 3127.  श्री  मघ ्  ~  :  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  तलचेर  श्रथवा  में  भारती  इस्पात  प्रक्रिया  से  कम  लागत

 ताले  इस्पात  बनाने  के  लिए  पायलट  संयंत्र  लगाने  का  श्रौर

 यदि  तो  प्रस्तावित  पायलट  इस्पात  संयंत्र  में  कब  तक  उत्पादन  शुरू  हो  जाएगा  ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  उप-मंदी  सुबोध  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता

 इस्पात  को  प्रक्षालित  कोयले  को  मांग

 3128.  श्री  एस०  ए०  मरुगनन्तम भ्  कया  इस्पात शर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस्पात  संयंत्रों  के  सामान्य  कार्यकरण  के  लिए  प्रक्षालित  तथा  डायरेक्ट  फीड  स्टाक  कोयले

 की  मासिक  श्रावश्यकता  कम-से-कम  12  लाख  टन  होगी  ;

 क्या  कोयले  की  मांग  ak  में  लगभग  3  लाख  टन  का  wat

 यदि  तो  सरकार  इस्पात  संयंत्रों  को  कोयले  की  पर्याप्त  सप्लाई  किस  प्रकार  सुनिश्चित

 करेगी ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुबोध  :

 नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  द्वारा  प्राप्त  किये  गये  लक्ष्य

 3129.  श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  क्या  इस्पात  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  अ्रथारिटी  ग्राफ  इंडिया  लिमिटेड  )  ने

 अपना  कार्य  area  कर  feat  ;
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 लिखित  उत्तर
 tc  ee

 (a)  यदि  at,  तो  इस  के  मुख्य  कार्य  क्या-क्या हूं हें  श्र  उसे  ग्रपने  लक्ष्यों  में  कहां  तक  सफलता

 मिली  ह  ?

 इस्पात  श्रोर  खान  मंत्रालय  में  ya-wat  सुबोध  a

 रखा  गया  देखिये मुख्य  कार्य  तथा  उपलब्धियों  का  विवरण  संलग्न  है  |

 संख्या  एल०  eto  6424/74]

 Indian  Air  Force  Aeroplane  accident  near  Poona

 3130.  Shri  Bhagirath  Bhanwar :  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  refer  to
 the  reply given  to  Unstarred  Question  No.  611  on  the  [Sth  November,  1973  regarding  Indian

 *Air  Force  Acroplane  accident  near  Poona  and  state

 (a)  Whether  ircraft  on  the  24th  Sep- 7  the  enquiry  ordered  into  the  crash  of  an  LA.F. a
 tember,  1973  ncer  Poona  has  since  been  completed;

 (b)  if  so,  the  findings  thereof;  and

 (c)  the  remedial  steps  taken  in  this  direction?

 Che  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram)  :  (a)  Yes,  Sir

 (b)  and  (c)  The  proceedings  are  still  under  examination  in  the  Air  Headquarters
 Suitable  remedial  measures  will  be  taken  based  on  the  findings  of  the  urt  of  Inquiry

 राष्ट्रीयकरण  से  पहले  श्रौर  बाद  में  कोयले  को  बिक्री  से  ara

 3131. श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  इस्पात  त्र  खान  मंत्री यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कोयले  के  राष्ट्रीयकरण से  पहले  इसका  कितना  स्टाक  पड़ा  था  श्रौर  ave  में  कितना  पड़ा
 जै
 ्  तथा  राष्ट्रीकरण  से  पहले  a  उसके बाद  कोयले की  तुलनात्मक  बिक्री  और  बिक्री से  ara  क्या  ग्ौर

 )  कुकिंग  तथा  ईट  जलाने  वाले  कोयले  तथा  रेलवे  श्रौर  तापीय  बिजली-घरों  के  लिए  श्रपेक्षित

 कोयले  की  भारी  कमी  के  क्या  कारण
 >  शर  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 की  जा  रही  ह  ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  3a-Rat  सुबोध  1-2-1974 को  खान  मुहानों

 पर  कुल  कोयला  स्टाक  लगभग  59  लाख  टन  था  ।  जहां  तक  बिक्री  तथा  बिक्री  से  होने  वाली

 आय  का  सम्बन्ध  राष्ट्रीयकरण  से  पूर्व  की ऑ्रचंधि  को  जनकारी  नहीं  राष्ट्रीयकरण  के

 बाद  की  अवधि  की  जानकारी  aaa  लेखों  के  afar  रूप  से  तैयार  हो  जाने  पर  उपलब्ध  हो  सकेंगी  ।

 वर्ष  1973  में  कोयले का  उत्पादन  पिछले  किसी  भी  वर्ष के  उत्प।दन से  अघिक  garg  ।

 परन्तु  हाल  ही  के  महीनों  में  विभिन्न  उपभोक्ता  केन्द्रों  पर  कोयले  की  पूति  पर  रेलये  के  श्रौद्योगिक

 सम्बन्धों  में  बिगाड़  का  प्रभाव  पड़ा  कोयला  उत्पादन  संगठनों  द्वारा  बोयले  के  उत्पादन  को  बढ़ाने

 तथा  रेलवें  द्वारा  उद्योगों  को  कोयले  के  संचलन  को  बड  के  लिए  समन्वित  प्रयास  किया

 जा  रहा है  ।

 इंडियन  maya  एण्ड  स्टोल  कम्पनी  का  उत्पादन

 3132.  श्री  ए०  के  ०  एम०  इसहाक  :  व्या  इस्पात  खान  मंत्री TU  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इंडियन  wae  एण्ड  स्टील  कंपनी  का  उत्पादन  कितना  रहा  है  तथा  झ्ागामी

 दो  वर्षों  में  कितना  उत्पादन  होने  की  है
 ?
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 नन

 इस्पात  att  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  सुबोध
 :

 ब इसका  का  गत  तीन  वर्ष  का

 उत्पादन  नीचे
 दिया  गया

 es  मसि

 इस्पात  पिए  चिक्रय  2  स्पात

 1971-72  617,000  49  3,  0  an

 1972-73  431,000  351,000

 1973-74  398,000  325,000

 nn
 1974  तक )

 )

 यी स्का  के  श्रागामी  दो  ait  अलात  1974-75  झर  1975-76  के  उत्पादन
 कार्यक्रमों  को  att

 अन्तिम रूप  नहीं  दिया  गया  > द  ।

 हैबो  इंजीनियरिंग  इण्डिया  लिमिटेड  atk  भारत  हैवो  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  पास  3.0

 करणों  के  लिए  श्राडर

 3133.  ए०  के०  एम०  इसहाक :  क्या  भारो  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 हैवी  इंजीनियरिंग  इण्डिया  लिमिटेड  श्रौर  भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  पास

 इस  समय  विद्युत  उपकरणों  के  लिए  कितने  ऑ्रार्डर  qs  हैं  ;  त्रौर

 (a)  इन  में  से  कितने  तराई रों  का  माल  समय  पर  सप्लाई  कर  दिया  जायेगा ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय में  उप-मंत्रो  दलबोर  :  a  भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल्स

 लि०  श्र  हवी  इलेक्ट्रिकल्स  इंडिया  fo  के  पास  4-3-1974  को  कल  10,873  में ०  वा०  के  114

 थर्मल  ate  हाइड़ो  सैटों  के  लिए  क्रयादेश  उन्हें  ara  हैकि  इनमें  से  कुल  10,533  म०७  वाट

 के  110  सैटों  क्रयादेश  समय  पर  पूरे  हो  जाएंगे  |

 इस्पात  के  मूल्यों वृद्ध

 3134.  श्री  ए०  के  ०  एम  ०  इसहाक  :  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह a

 1973
 से  wa  तक  सभी  श्रेणी  के  इस्पात  के  मूल्यों  में  कितनी  बार  वृद्धि

 की  गई

 क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  संयुक्त  संयंत्र  समिति  को  उक्त  श्रधिकार  दे  रखे  न् ्

 दौर

 इस  संयुक्त  संयंत्र  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  att  इस  का  कार्यकाल  कितनी

 अवधि का  है  ।

 इस्पात  श्रौर  खान  aaa  में  qatar  सुबोध  :  जी  दो  बार

 जिस  भ्रधिसूचना  द्वारा  संयुवत  संयंत्र  समिति का  गठन  किया गया  है  उसके  अ्रधीन  समिति
 की  aa  omar  श्रेणियों  जित  areat  mir  टदस्प को  लोहे  इस्पात  थ  ae  लजा  म  पर ि  सा  र  ( frat)  1956.

 की  धारा
 15

 के
 c Od  मूल्य  लागू  नहीं  है  के  मूल्य  निर्धारित  उनकी  घोषणा  करने  ak
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 >
 उन्हें  सूचीबद्ध  करने  मूल्य  एवं  का  श्रधिकार

 ।  इस  समय  लोहा  ग्रौर

 इस्पात  श्रादेश  की  धारा  15  के  भ्रंतर्गत  इस्पात  की  कोई  भी  श्रेणी  मूल्य  नियंत्रण  के

 अधीन  नहीं  art

 संयुक्त  संपत्र  समिति  का  गठन  इस  प्रकार  है

 (1)  लोहा  झर  इस्पात  नियंत्रक  अध्यक्ष

 (2)  मुख्य ऊ  इस्पात  कारखानों  श्रर्थात  टाटा  श्रायरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी

 हिन्दुस्तान  एण्ड  स्टील  कम्पनी  हिन्दुस्तान  स्टील

 हिन्दुस्तान  स्टील  हिन्दुस्तान  स्टील

 दुर्गापुर  शौर  बोकारों  स्टील  लिमिटेड  का  एक  एक  प्रतिनिधि  सदस्य

 (3)  रेल  मंत्रालय  का  एक  प्रतिनिधि  समिति
 का  कार्यकाल

 निश्चित  नहीं  किया

 चित्तरंजन  नई  दिल्‍ली  में  भूमि  पर  श्रनधिकृत  कब्जा

 3135.  श्री  बो०  कण  दासचौधरी
 :

 क्या  पूति  र  पुनर्वास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  चित्तरंजन  नई  दिल्‍ली  में  अ्रनधिकृत  रूप  से  काफी  भूमि

 प्र  कब्जा  करने  वालों  को  वहां  से  हटाने  के  लिए  तुरन्त  ही  कोई  उपाय  किये  हैं  ;

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पुति  site  पुनर्वास  मंत्रालय  में  gaat  जी०  :
 झ्र  (a)  अतिक्रमणों

 को  हटाने  के  लिए  दिल्‍ली  प्रशासन  से  किया  गया  उनके  साथ  मामले  की  पैरवी  की  जा  रही

 चित्तरंजन  नई  दिल्ली  में  प्लाटों  के  waeq  संबंधो  प्रक्रिया

 3136.  श्री  बी०  क े०  दासचौधरी  :  क्या  श्रौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  पाक  नई  दिल्‍ली  में  प्लाटों के  श्रावंटन  संबंधी  बहुत  से  मामलों  पर  श्रावेदन

 के  निर्धारित  समय  के  बाद  प्राप्त  होने  पर  भी  विचार  किया  गया

 यदि  तो  उन  व्यक्तियों  के  नाम  तथा  उन  प्लाटों  की  संख्या  कितनी  है  जिनका  चितरंजन

 नई  दिल्‍ली  में  श्रावंटन  किया  गया  है  श्रौर  ऐसे  aided  करने  के  कया  कारण  हैं  ;

 उनका  मंत्रालय  चितरंजन  पार्क  में  प्लाटों  के  waded  के  संबंध  में  wa  किस  प्रक्रिया

 का  श्रनुसरण कर  रहा

 पूर्ति  श्रौर  पुनर्वास  मंत्रालय  सें  उप-पंत्री  जी
 ०

 :  श्र  इस  तरह  के

 व्यक्तियों के  नाम  तथा  उन्हें  भ्रावंटित  किए  गए  प्लाटों को  संख्या  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण

 संलग्न  झावंटन  तदर्थ  aided  समिति  द्वारा  किया  गया  था  ।  इन  झाठ  मामलों  में  से  पांच  सुरक्षा

 wart के  अधिकारी  थे  ।

 पुर्व  श्रपनाई  जा  रही  पद्धति  में  यह  परिवर्तन  किया  हैकि  प्लाटों  का  श्रावंटन  झादेश

 मंत्री की  स्वीकृति  से  किया
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 ee  a

 ग्रावंटित  किये  गए

 प्लाट  की  संख्या

 कनल एन ० एन  ०  के  ०  सेन  217

 विग  कमांडर ०  के०  बानिक  1875

 मेजर  एम०  के०  लहरी  1710

 मेजर  एस०  जी जाो०  मुकर्जी  1776

 ले०  कर्नल  पी ०  श्रार०  चौधरी  1787

 श्री के०  एम०  दास  699

 श्री  ए०  के  ०  दास  2133

 959 श्रीमती  श्रनिमादेवी  ब्रह्मचारी

 Se  +

 स्वामित्व  के  sent  पर  का  नियतन  करने  के  लिए  चितरंजन

 नई  दिल्‍ली  में  फ्लैटों  का  निर्माण

 3137. श्री  do  Fo  दासचौधरी  :  क्या  पुर्ति  ale  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने कृपा

 करेंगे कि  :

 स्वामित्व  के  श्राधार  पर  फ्लैटों  का  नियतन  के  लिए  चितरंजन  नई  दिल्‍ली

 में  फ्लैटो ंके  निर्माण  की  दिशा  art  क्या  प्रगति  हुई  ate

 यदि  तो  फ्लैटों  का निर्माण  कार्य  कब  तक  प्रारम्भ  होगा ?

 पुति  श्रौर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-संत्री  जी
 ०  वेंकटस्वामी )  शर  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण  के  परामशं  से  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग से  उनके  अनुमोदन के  लिए  पूर्वे  निर्धारित

 50  प्लाटों के  स्थान  पर  5  एकड़  से  बड़े  प्लाट  के  सम्बन्ध  में  सामहिक  mar  के  नक्शों  के  रूप  में

 एक  दिस्तृत  योजना  तैयार  करने  at  wade  किया  गया  है  ।  शेप  ि  प्लाटों  के  जिनका क्षेत्र

 एक  एकड़  से  कम  दिल्‍ली के  मास्टर  प्लान  में  की  गई  व्यवस्था में  we  देने  तथा  उनका  सामूहिक

 के  लिए  प्रयोग  करने  के  लिए  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  स्वीकृति  की  mal  प्रतीक्षा

 जा  रहों ह  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  a  इस  सामहिक  योजना  के  तिर्माण  को  शरू  करने  का

 अनुरोध  किया गया  है  ate  मामले की  उनके  साथ  ant  पैरवी की जा रही की

 चित्तरंजन  नई  दिल्‍ली  में  भखण्डों  का  area

 3138.  श्री  वी  ०  के  ०  दासचौधरी  :  कया  पुति  ate  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 चितरंजन  नई  दिल्‍ली  में  1967  से  1973  के  वर्षों  में  प्रति  वर्ष

 अलग-अ्रल  माप  के  कितने  रिहायशी  भूखण्डों  का  झ्रावंटन  करने  का  लक्ष्य  AT;
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 गय  भ्रौर उपरोक्त  प्रत्येक  ag  में  किस-किस माप  के  कितने  weve  श्रावंटित  किये

 क्या  भूतपूर्व  पूर्वी  पाकिस्तान  से  saga  चित्तरंजन  नई

 दिलती  में  भू-खण्डीं  के  आ्ावंटन
 के  लिए  पहली  शर्त  ate  यदि  तो  उपरोक्त  नियमों  का  कितने  मामलों में  पालन  किया  गया ?

 \ श्रौर  पुनर्वास  मंत्रालय में  उप-मंत्रो  जो
 ०  वेंकटस्वामी )  से  (

 /  विवरण  संलग्न
 ~

 रखा  गया  देखिये  संद्या  एल०  टी०  6425/74)!

 Programme  for  reducing  Birth  Rate in  Fifth  Plan

 313@.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  Will  the  Minister  of  H  Cait Taalth  and  Family  Planning

 be  pleased  to  state

 (a)  the  target  fixed  for  reducing  birth  rate  per  thousand  during  the  Fifth  Five  Year

 Plan  period;

 (b)  the  present  birth  rate;  and

 cing  birth (८)  the  proposed  miin  1 225'1165  or  prozrann:  for  redu  a  rate  during  the

 said  plan  period?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  Kondaji

 Basappa)  :  (a)  The  target  fixed  for  Fifth  Five  Year  Plan  is  to  reduce  the  national  annual

 birth  rate  to  30  per  thousand  population  by  the  end  of  1978-79

 (b)  It  is  estimated  to  b2  about  35.6  per  1009

 (c)  A  statement  is  attached

 STATEMENT

 It  is  proposed  to  progressively  integrate  family  planning  in  a  larger  development

 package,  especially  of  health,  nutrition  and  maternal  and  child  welfare.  Both  the  services

 and  communication  efforts  will  be  directed  towards  such  integrated  development.  The

 Minimum  Needs  Programme  which  seeks  to  give  better  health  and  other  welfare  services  to

 the  people,  will  provide  a  more  effective  framework  for  the  success  of  the  family  planning

 programme

 2.  Other  measures  for  improvement  of  the  family  planning  programme  include

 (i)  Strengthening  the  schemes  of  immunisation  and  prophylaxis  with  a  view  to  pro-

 viding  better  health  care  for  mothers  and  childern

 (ii)  Greater  emphasis  on  better  placement  of  the  infrastructure  in  the  States  so  that

 it  contributes  towards  better  performance

 (7)  More  effective  participation  of  local  bodies,  voluntary  organisation:  trade  unions

 etc.  and  greater  involvement  of  the  community  in  the  programme;

 ही  Stress  on  evolving  improved  contraceptive  technology

 (v)  Intensification  of  family  planning  efforts  in  selected  districts;
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 (vi)  Training  and  progr.  Cool  है शिट ए1६//०  introduct 41161  र  ९  ६.1९. ६. ion  of  multipurpose  workers  in  place  of  uni-

 purpose  workers  for  better  motivation  and  delivery  of  services  for  family  plann-

 ing;  and

 (vii)  Increasing  the  production  of  Condoms.

 Labour  Participation  in  Industries

 3140.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  in  a  conference  of  directors  of  Private  Sector  industry  held  in  January

 1974,  he  had  observed  that  the  labour  participation  in  industries  s  hiv ava’  uld  be  from  lower

 and

 (b)  if  so,  the  steps  taken  by  Government  in  this  direction  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma)
 :

 8.)  Yes,

 Sir.

 (b)  Provisions  for  labour  participation  in  management  will  be  given  due  considera-

 tion  in  the  proposed  comprehensive  Industrial  Relations  Bill.

 Bailadila  Project

 3141.  Shri  Lambodar  Baliyar  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to

 State  :

 (a)  the  progress  made  by  the  Bailadila  Project  in  the  past  years;

 (b)  whether  iron  production  has  since  commenced  there;  and

 (c)  if  not,  when  the  production  will  commence  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Subodh  Hansda)  :  (a)

 to  (c)  Bailadila  Deposit  No.  14,  developed  by  the  N.  M.  D.  C.  Ltd.,  commenced  production

 from  April,  1968.  Bailadila  Deposit  No.  5,  however,  is  still  under  construction.  Accord-

 ing  to  latest  indications,  the  project  is  expected  to  commence  production  during  the  last

 quarter  of  1975-76.

 एल्पमोनियम  बर्तनों  के  निर्माण  को  प्रगति  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 3142.  श्री  दशरथ देव  :  क्या  इस्पात  श्र  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  को  पता  हैकि  कच्चे  माल  की  श्रनउपलब्धता  के  कारण  में  एल्यूमीनियम

 वर्तन  निर्माण  उद्योगों  जैसे  wae  छोटे  उद्योगों  के  बन्द  जाने  की  उत्पन्न  हो  गई  है  ;

 शौर

 यदि  तो  इन  छोटे  उद्योगों  को  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार  किन  उपायों

 पर  विचार  कर  रही है  ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव
 :  शौर  चालू  वर्ष

 (1973-74)  में  विभिन्न  राज्य  बिजली  बोर्डों  द्वारा  एल्यूमीनियम  प्रद्वावकों पर  लगाई गई  भारी  बिजली

 कटौतियों के  कारण  एल्यूमीनियम  का  उत्पादन  ATATT I  से  कम  ।  इसका  देश  भर  में  की  उपभोक्ता

 इकाइयों  को  ई०सी०  ग्रेड  व  वाणिज्यिक  ग्रेड  एल्यूमीनियम  की  प्रति  पर  प्रभाव  पड़ा  ।  एल्यूमीनियम

 के  प्राथमिक  उत्पादकों से  कहा  गया  हैकि  वे  विभिन्न  राज्यों  में  लघु  उद्योगों  सहित  सभी  उद्योगों  को  इस

 धातु के  समान  वितरण  का  सुनिचय  करें
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 कोयला  खानों  का  fasta

 यह  बताने  कृपा 3143.  श्री  ए०  एम०  इसहाक  :  कया  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री

 करेंगे कि  :

 क्या  कोककारी  श्र  गैर-कोककारी--दोनों  ही  प्रकार  की  कोयला  खानों के

 करण  श्र  विस्तार  के  लिये  ate  पश्चिम  बंगाल  तथा  बिहार  के  विशेष  संदर्भ  में  पांचवीं  योजना  में  भारी

 पूंजी-विनियोजन की  योजना  है  ;  श्रौर

 (7)  यदि  तो  कुल  कितनी  पूंजी  लगाने  का  प्रस्ताव  है  श्रौर  पश्चिम  बंगाल  तथा  बिहार  की

 कोयला  खानों  के  विशिष्ट  संदर्भ  के  प्रस्तावित  योजना  की  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 enema  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  सुबोध  :  और  जी  at

 पांचवीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  मसौदे  में  कोयले  के  उत्पादन  तथा  के

 कार्यक्रमों  के  लिये  737

 करोड़  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  जिसमें  से  400  करोड़  रुपये  की  राशि  बंगाल-बिहार  कोयला  क्षेत्रों
 के

 इन  कार्यत्रमों  पर  लगाई  जायेगी  ।  पांचवीं  योजना  कार्यक्रमों  में  मोटेतौर  पर  कोयले  के  वर्तमान  790

 लाख  टन  उत्पादन  को  बढ़ाकर  1978-79  तक  1350  लाख  टन  कर  देना  अर्थात्‌  560  लाख  टन  की

 जिसमें  से  लगभग  300  लाख  टन  बंगाल-बिहार  कोयला  क्षेत्र  से  प्राप्त  होगा  ;  बढ़िया

 व
 मध्यम  क्षेणी  के  कोककर  कोयले  की  धुलाई  क्षमता  में  100  लाख  टन  की  वृद्धि  जो  पूरी  तरह

 बंगाल-बिहार कोयला  क्षेत्र  के  लिए  होगी  ;  कोयला  उद्योग  को  विस्फोटक  पदार्थ  की  पूति  के  लिये  सरकारी

 क्षेत्र  में  एक  विस्फोटक  कारखाने  की  स्थापना ;  खानों  में  रेत  भराई के  लिये  रेत  जमा  करने  की  क्षमता .

 बढ़ाना  तथा  सिंगरेनी  में  एक  निम्नतापीय  कार्वनीकृत  dda  की  स्थापना  आदि  की  परिकल्पना  की

 की  गई

 Compensation
 for  Crops  Damaged  in  Ganganagar  during  Indo-Pak  war  of  1971.

 3144.  Shri  M.  C.  Daga  :
 wall

 the  Minister  of  Supply  and  Rehabilitation  be  pleased

 10  state  :

 (a)  whether  about  83,267  bighas  kharif  crop  and  39,729  bighas  rabi  crop  in  475

 villages  in  Ganganagar  district  were  damaged  during  the  Indo-Pak  War  of  1971;

 (b)  if  so,  whether  Central  Government  have  given  any  compensation  to  Government

 of  Rajasthan  in  this  regard;  and

 (c)  if  so,  the  amount  thereof  as  also  the
 amount

 distributed
 among

 the  farmers  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Supply  and  Rehabilitation  (Shri  Venkatswamy)  :

 (a)  According  to  the  information  received  from  the  Government  of  Rajasthan,  about  83,202

 bighas  kharif  crops  and  59,727  bighas  rabi  crops  in  475  villages  in  Ganganagar  district

 were  damaged  during  1971  Indo-Pak  conflict.

 (b)  and  (c)  Rs.  126  lakhs  have  so  far  been  placed  at  the  disposal  of  the  Rajasthan  Go-

 vernment  for  providing  various  items  of  relief  and  rehabilitation  assistance  (including  that

 for  ad-hoc  ex-gratia  assistance  for  crops  damaged)  to  those  affected  by  the  hostilities.  Fur-

 ther  funds  are  being  released  as  and  when  required.

 It  is  reported  by  the  Government  of  Rajasthan  that  a  sum  of  Rs.  2,04,220  has  been

 distributed  in  1972-73  as  ad-hoc  assistance  for  damage  to  crops.

 85



 Written  Answers
 ह

 March  14,
 19

 74

 प्राइवेट  फर्मों  में  aternricat  को  सेवा  को  सुरक्षा  तथा  सेवा  को  शर्तें

 3145. श्री  मुख्तियार  fag  मलिक  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  भारत  में  प्राइवेट  फर्मों  ate  कम्पनियों  के  प्रवन्धकों  तथा  अन्य  अधिकारियों  की  सेवा

 की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  तथा  सेवा  की  शर्तें  निर्धारित  करने  के  लिय  कोई  कानून  पारित  करने  का

 प्रस्ताव है  ;  ate

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय में  उप-मंत्री  बाल  गोविद  :  शर  विवाद

 नियम  में  की  परिभाषा  को  संशोधित  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  ताकि  कुछ

 वर्गों  के  कर्मचारियों  को  शामिल  किया  जाए  जो  इंस  समय  इसके  अन्तर्गत  नहीं  हैं
 ।

 संबद्ध  विधेयक  का

 मसौदा  बनाते  समय  इस  प्रश्न  का  कि  क्या  किस  सीमा  तक  निजी  फर्मों  के  प्रबंधकों  ate  अन्य

 कारियों
 को

 रोजगार
 और

 सेवा  की  शर्तों  की  सुरक्षा  प्रदान  की  ध्यान  रखा  जायेगा
 |

 भारत  इलेक्ट्रीकल्स  लिमिटेड  द्वारा  अजित  लाभ

 3146.  श्री  शंकर  नारायण  सिंह  देव  :  क्या  भारो  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  लिमिटेड  ने  उनके  मंत्रालय  के  अधीन  अन्य  सरकारी  परियोजनीझ्रों

 et  तुलना  में  at  1971,  1972 तथा  1973  के  दौरान  कितना  लाभ  अजित  ak

 लाभों  में  यदि  कोई  कमी  आई  है  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलबीर  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 [Aatat TAT TAT I में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०  6426/74]

 जहां  तक  भारत  हैवी  इल  क्ट्रीकल्स  लिमिटेड  का  संबंध  लाभ  में  कोई  कमी  नहीं  आई

 3147.  श्री  पी०  आर ०  शिनाय  क्या  इस्पात प्रोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  स्पंज  लोहे  के  निर्माण  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 क्या  1974079  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  में  स्पंज  लोहा  संयंत्र  स्थापित  का  कोई

 प्रस्ताव है  ?

 इस्पात  att  खान  मंत्रालय  में  sa-Way  (st  सुबोध
 :

 देश  में  स्पंज  लोहे  के

 खाने  स्थापित करने  के  विभिन्न  राज्यों  के  भ्रौद्योगिक  विकास  निगमों  को  11,40,000 टन  की  कुल
 किये वार्षिक  क्षमता  के  लिये  8  आशय  पत्न  जारी  गये  हैं  ।

 सरकारी  क्षेत्र  में  स्पंज  लोहे  का  करखाना  लगाने  के  बारे  में  इस  समय  भारत  सरकार  का

 कोई  विचार  नहीं  है  ।

 86



 लिखित  उत्तर 23  फाल्गुन  1895  )

 ट्रैक्टर  बनाने  वाले  कारखानों  को  श्रधिष्ठापित  क्षमता  तथा  उनमें  उत्पादन

 3145.  प्रार ०  पी  ०.  उलगनम्बी  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  संमय  देश  में  ट्रैक्टर  बनाने  वाले  प्रत्येक  कारखाने  की  लाइसेंस  प्राप्त  तथा  अधिष्ठापित

 क्षमता  कितनी-कितनी  है  शर  प्रत्येक  कारखाने  का  वाषिक  वास्तविक  उत्पादन  कितना-कितना  है

 क्या  वर्तेमान  क्षमता  ट्रक्टरों  की  वर्तमान  मांग  को  पुरा  करने  के  लिये  पर्याप्त  झौर

 )  पूरी  अधिष्ठापित  क्षमता  के  अनुकल  ट्रैक्टर  न  बनाने  के  लिये  लाइसेंस  प्राप्त  कारखानों

 ह्वारा  क्या  कारण  बताये  गये  हैं
 ?

 aa  उद्योग  मंत्रॉलय  में  उप-मंत्रो
 मंत्री

 दलबीर  आवश्यक  जानकारी  निम्न

 प्रकार है  :--

 ~
 लाइसस  अधिष्ठापित  उत्पादन क्रम  निर्माण  कर  रहे  एकक  का  नाम

 सख्या  प्राप्त  क्षमता  क्षमता  युक्  निमि  ए  लल

 प्रतिवर्ष

 )  )  1972-73  1973

 (ma 74 74  तक

 बय

 1  2  5
 ry

 ee

 1.  fo  decd  एण्ड  फार्म  इक्विपमेंट

 मद्रास  7,000  5,000  1,459  1,854

 Ho  इंटरनेशनल Stet Pal  कम्पनी  ह प्राफ  इंडिया

 बम्बई  |  10,000  10,000  10,210  7,779

 म०  एस्कार्टसਂ  लिमिटेड  फरीदाबाद  16,000  5,000  3,418  4,611

 म  6,000  3,500  1,804 एस्कार्ट  टक्ट्स  feo  फरीदाबाद  2,762

 मे ०  आईकर  टैक्टर्स  इंडिया  लिमिटेड

 फरीदाबा  2,000  2,000  854  982

 Ho  हिन्दुस्तान  बड़ौदा  7,000  3,500  549  301

 12,000  5,000  2,508  3,148 हिन्दुस्तान मशीन  पिंजौर
 eee  te ot

 योग  द  60,000  34,000  0,802  21,437

 ————  -  $$$

 ट्रैक्टरों  का  निर्माण  कर  रहे  एककों को  अधिष्ठा  क्षमता  तक  उत्पादन  न  कर  पाने

 में  आने  वाली  मुख्य  कठिनाइयां  बिजली  में  श्रमिक  Tey  हुई  ढली  हुई

 इंजनों  ate  सहायक  पुर्जों  जैसे  बियारिंगों आदि  का  अनुपलब्ध  होना  है  ।



 Written
 Answers

 Phalguna  23,  1895  (Saka)

 मारुति  एण्ड  कम्पनी  को  छोटो  कार  के  ‘Stet-zTsq’  का  परीक्षण

 3149.  श्री  श्रार०  पी०  उलगनम्बी

 श्री  फूल  चन्द  वर्मा

 क्या  भारो  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  मोटर  गाड़ी  अनुसंधान  ate  विकास  प्रतिष्ठान  द्वारा  छोटी  कार  के

 टाइपਂ  का  सड़क  की  दृष्टि  से  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  ;  atk

 यदि  तो  क्या  प्रतिष्ठान  के  नियमों  के  अनुसार  असैनिक  माकिट  के  लिए  किसी  निजी

 मोटरगाड़ी  का  एक  महीने  की  अवधि  तक  लगातार  परीक्षण  किया  जा  सकता  है  ;  यदि  तो  तत्संबंधी

 नियम  क्या  हैं  र  वें  कब  बनाए  गए  थे  Ae  तत्संबंधी  आदेश  कब  जारी  किये  गये  थे  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  दलबोर  tag)

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  नियम  नहीं  बनाए  हैं  ।  किन्तु  उन  गाड़ियों  के  जो  देशी

 जानकारी  डिजाइन  के  आधार  पर  विकसित  की  गई  सड़क  पर  चलने  योग्य  होने  ar  निर्धारण

 करने  की  दृष्टि  से  सरकार  ने  इस  प्रकार  की  गाड़ियों  के  संबंध  में  सड़क  पर  चलने  योग्य  होने  के  परीक्षण

 हेतु  अभिकरण  के  रूप  में  गाड़ी  अनुसंधान  तथा  विकास  अहमदनगर  को  नामित  किया  है  क्योंकि

 वैज्ञानिक  ढंग  से  इस  प्रकार  के  परीक्षण  करने  के  लिये  कोई  दूसरा  उपयुक्त  अभिकरण  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 परीक्षण इस  बात  की  जांच  करने  के  लिये  किये  जाते हैं  कि  कया  WAST tay स्वयं  निर्माताओं  द्वारा  निर्धारित

 की  गई  विशिष्टयों  के  अनुरूप  हैं  निर्मातात्ों  at  विशिष्टियों  के  विभिन्न  पैरामीटरों  का  परीक्षण  करने  के

 लिय  कार्य  पद्धति  निर्धारित  की  गई  परीक्षण  शुल्क  का  भुगतान  करने  पर  परीक्षण  किये  जाते
 हैं

 जो

 कारों के  मामले  में  17,750  रु०  हैं  ।

 अलौह  algal  उत्पादन

 3150.  एस०  श्रार०  दासाणी :  कया  इस्पात  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 अलौह  धातुओं  के  स्वदेशी  उत्पादन  में  प्रगति  की  नवीनतम  स्थिति  क्या  है  ;

 आगामी  दो  वर्षों  में  उनमें  से  प्रत्येक  की  वार्षिक  मांग  कितनी  होगी  श्र  उसे  किस  प्रकार

 पुरा  किया  जायेगा ;

 क्या  मूल्य  अस्थिरता  तथा  विदेशी  बाजारों  में  उपलब्धता  संबंधी  अनिश्चितता  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  स्वदेशी  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिये  कोई  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  ;  Wie

 यदि  तो  तत्संबंधी
 मुख्य  बातें

 क्या

 से पे  (ey  )  अपेक्षित  जानकारी इस्पात  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (st  सुखदेव
 :  (*)

 देने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  [wate  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  alo

 6427/74]

 पटवन  मिन  सालिकों  ale  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 3151.  श्री  श्रार०  एन०  वर्मन :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  केन्द्रीय  ate  राज्यों  के  पटसन  कर्मचारियों ,  मिल  मालिकों  ate  मंत्रियों  के  प्रतिनिधियों

 का  हाल  ही  में  कलकत्ता  में  एक  सम्मेलन  हुआ  था  ;  और
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 14  मान  1974
 ee  ee

 यदि  at,  तो  उक्त  सम्मेलन  का  क्या  प्रयोजन  था  श्रौर  उसमें  कया  निर्णय  लिये  गये
 ?

 श्रम  मंत्रालय में  उपमंत्री  :  और

 की  धमकी  दी  गयी  उसे  के  लिये  किये  गये  कई  एक  त्रिपक्षीय  विचार-विमर्श  के  सिलसिले

 कलकत्ता में  10-13,  1974  को  एक  त्रिपक्षीय  बैठक  जिसके  बाद  इण्डियन  जूट  मिल्स

 एसोसिएशन  इण्टक  एम०  एस०  तथा  एन०  एफ०  आईं०  टी०  yo  से  संबद्ध  तीन  यूनियनों
 द्वारा  राज्य  श्रौद्योगिक  संबंध  तंत्र के  समक्ष  13-1-1974  को  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  गय े।

 अन्य  यूनियनों  ने  इस  आधार  पर  इस  समझौते  पर  हस्ताक्षर  करने  से  इन्कार  कर  दिया  कि  यह  उनकी

 मांगों  को  पुरा  नहीं  करता  ।  श्रमिकों  का  एक  भाग  14  1974  से  हड़ताल  पर  चला  गया  ।

 पश्चिम  बंगाल  जूट  उद्योग  में  हुई  हड़ताल  अन्त  में  15  1974  को  समाप्त की  गई

 दिल्‍ली  के  अस्पतालों  में  विभिन्न  श्रेणियों  के  डाक्टरों  के  रिक्त  स्थानों  को  भरना

 3152.  श्री  श्रार०  एन०  क्या  स्वास्थ्य  त्रौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 स्वास्थ्य  श्र  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  के  अधीन  दिल्‍ली  के  बिभिन्न  अस्पतालों  में  विभिन्न

 श्रेणियों  के  डाक्टरों  के  ऐसे  रिक्त  स्थानों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  जो  वर्ष  1973-74  के  दौरान  भरे

 जाने  की  संभावना  है  ;

 हाल  ही  में  हुई  हड़ताल  के  दौरान  विभिन्न  डाक्टरों  को  बर्खास्त  किये  जाने  के  कारण  रिक्त

 ga  पदों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  ;  ak

 इन  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिये  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 स्वास्थ्य  att  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  3q-Wat  To  के०  fara) :  :
 से

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 रक्षा  संस्थानों  में  समयोपरि  भत्ता  बन्द  किया  जाना

 3153.  श्री  बाई०  ईश्वर  रेड्डी
 :

 कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  सरकार  ने  रक्षा  संस्थानों  में  समयोपरि  भत्ता  देने  की  प्रक्रिया  बन्द  करने  का  निर्णय

 किया है  ;  श्रौर

 यदि  तो  इसके  am  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण  :  समयोपरि  कायें

 पद्धति  को  समाप्त  करने  के  लियें  अभी  कोई  पक्का  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।  विभागीय  आडनेंस  are

 खानों  में  समयोपरि  कार्य  करने  की  पद्धति  के  स्थान  पर  एक  अन्य  पद्धति  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है

 जिसके  अनुसार  कर्मचारियों  के  वास्तविक  उत्पादकता  निष्पादन  के  साथ  उनके  वेतन  का  संबंध  होगा
 |

 कोई  ak  अच्छी  पद्धति  इसलिये  निकाली  जा  रही  है  ताकि  कमंचारियों  को  समयोपरि

 ्  के  परिणाम  स्वरूप  उनके  स्वास्थ्य  को  खतरे  से  रोका  जाए  a  मनोरंजन  परिवारों

 की  आवश्यकताओं  की  श्रोर  ध्यान  देने  के  लिये  उन्हें  पर्याप्त  समय  मिले  ।
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 Written  Answers  March  14,  1974
 a  pene

 भारत  न  कग  कोल  लिपि ल  v  मटेड  दवारा  कुछ  कोयला  खानों  को  अपने  —_— — aferare  क्षेत्र  में  लेना

 adie  dal खाल  var  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  fa: 3154.  श्री  वाई०  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  इस्पात

 क्या  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  ने  हाल  ही  में  कुछ  कोयला  खाने  अपन  अधिकार  क्षेत्र में

 ली  प्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 इस्पात  खान  मत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  श्र  :  कोयला  खान

 (  राष्ट्रीयकरण )  1973  की  अनुसूची  में  क्रम  संख्या  15  से  219  सम्मिलित  227,

 235,  237,  260,  265  ,275,  441,  483  583  के  सामने  दी  गई  मोगली  खानों में  प्रत्येक

 खान  के  स्वामियों  के  हक  शभ्रौर  हित  1  1973  से  भारत  कोकिंग  कोल  धनबाद

 में  निहित  कर  दिये  गये  थे  ।

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  लिमिटेड  की  fara  प्लॉट  बनाने  को  श्रधिष्ठापित  क्षमता

 3155.  श्री  प्रार ०  पी०  श्रलगन्नबो  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  हैबी  इलैक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  की  विद्युत  प्लांट  बनाने  की  वर्तमान  अधिष्ठापित  क्षमता

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिये  पर्याप्त  है  ;

 क्या  विद्युत  प्लांट  बनाने  के  लिये  भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  की  अधिष्ठापित  क्षमता

 ae  का  विचार  है  ;  यदि  तो  ;  झर

 क्या  भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल्स  इस  स्थिति  में  है  कि  ag  उन  सभी  ठेकों  को  निश्चित  समया

 नुसार  पूरा  कर  सके  जो  इस  समय  उसको  मिले  हुए  हैं
 ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय में  उप-मंत्री  दलबीर  fag):  कुछ  हाइड़ों  सेटों  के  मामूली

 mata  तथा  प्रारंभिक  अवधि  में  अलग-अलग  मामलों  के  आधार  पर  विचार  किग्रे  जाने  वाले  न्यूनतम

 में  थर्मल  सेटों  के  संभावित  आयात  को  छोड़कर  पांचवीं  योजन  काल  में  उल्लिखित  विद्युत  विकास  कार्यक्रम

 की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिये  भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  की  वर्तमान  अधिष्ठापित  क्षमता

 यदि  पूर्ण  रूप  से  विचार  किया  जाए  तो  पर्याप्त  होगी  ।

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  प्रावस्थाबद्ध  ढंग  से  विद्युत  बायलरों  का  निर्माण

 करने  के  लिये  भारत  हेवी  इलैक्ट्रिकल्स  लि०  के  तिरुचि  एकक  की  क्षमता  1100  मे०  वा०  से  बढ़ाकर

 2500  मे०  वा०  की  जा  रही  है  विभिन्न  किस्म  भर  श्रेणियों  के  ट्रांसफामंरों  और  स्विचगियरों  का

 निर्माण भी  किया  जायेगा  ।

 at  |

 एल्यूमिनियम  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  जें०  Ho  नगर  श्रासनसोल  में  तालाबंदी

 3156.  श्री  राबिन  सेन
 :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  आसनसोल  सब  जन  में  एल्यूमिनियम  कारपोरेशन  आफ

 जें०  के०  नगर  में  अभी  भी  तालाबन्दी  चल  रही

 क्या  सरकार  को  za Q  ala  ar ग्य  पता  है  कि  प्रबन्धक  वहां  से  मशोनें  उघाड़  कर  अन्यत्र  ले

 रहे  ak
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 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाने  का  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (at  बाल  गोविन्द  :
 जी

 श्रम  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  जिनसे  परामर्श  किया  गया गौर

 इस  बात  की  कोई  सूचना  नहीं  है  कि  प्रबंध  अपनी  फैक्ट्री  से  मशीनें  हटाता  रहा  है  ।

 Introduction  of  Evening  O.  P.  D.  Service  in  Delhi  Hospi  tale tals

 3157.  Shri  Bhagirath  Bhanwar  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be

 Pleased  to  state

 (a)  whether  arrangements  have  been  made  to  introduce  O.  P.  D.  service  in  the  Irwin
 Hospital,  Delhi  in  the  evening  also;

 (b)  whether  a  proposal  to  make  similar  arrangements  in  other  big  hospitals  of  Delhie

 keeping  in  view  the  increasing  number  of  patients  is  also  under  consideration  and  if  so,  th

 facts  thereof;  and

 (c)  the  number  of  patients  attended  so  far  in  the  Irwin  Hospital  during  the  evening

 service  ?

 The  Deputy  minister  in  the  ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.  K.  Kisku)

 (a)  Yes,  the  evening  O.  P.  D.  started  in  Irwin  Hospital,  New  Delhi.  with  effect  from:.

 the  18th  December  1973.

 (b)  No.

 (c)  1445  patients  attended  from  18th  December,  1973  to  28th  February,  1974.

 Implementation  of  Provisions  of  Simla  Agreement  by  Radio  Pakistan

 3158.  Shri  B  S.  Chowhan  :  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  in  accordance  with  the  Simla  Agreement,  Pakistan  and  India  had  agreed

 not  to  indulge  in  heinous  and  anti-propaganda  towards  each  other;

 (b)  whether  Radio  Pakistan  is  implementing  the  same;  and

 (c)  if  not,  the  action  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  minister  of  State  in  the  ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendr  Pal  Singh)  :  (a).

 to  (c)  Hostile  anti-Indian  items  have  on  occasion  been  broadcast  by  Radio  Pakistan.

 These  instances  have  been  brought  to  the  notice  of  the  Pakistan  Government,  and  they

 have  been  requested  to  instruct  their  publicity  media  not  to  violate  the  provisions  of  the

 Simla  Agreement  on  cessation  of  hostile  prop  aganda.

 Refugees  from  West  Pakistan

 3159.  Shri  B.  S.  Chowhan  :  Will  the  Minister  of  Supply  and  Rehabilitation  be  pleased

 to  state

 (a)  how  many  refugees  out  of  those  who  had  come  to  India  from  West  Pakistan  dur-

 ing  1971  Indo-Pak  Hostilities,  are  still  in  India  and  out  of  them  how  many  have  expressed-

 a  desire  to  be  settled  here;  and

 (b)  the  reaction  of  Government  thereto  ?
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 _The  Deputy  minister  in  the  ministry  of  Supply  and  Rehabilitation  (Shri  G.  Venkataswamy)  :

 (a)  The  number  of  Pak  Nationals  still  in  India  as  on  is  58399  (48829  in  Rajasthan

 and  9570  in  Gujarat).  Some  of  them  have  expressed  a  desire  to  return  to  Pakistan  but  by

 and  large  the  others  have  desired  to  stay  on  in  India  for  the  reasons  given  hereafter.

 (b)  These  Pakistani  Nationals  are  expected  to  go  back  to  Pakistan.  Following  an

 exchange  of  correspondence  after  the  Simla  Agreement,  Pakistan  had  informed  India  that

 they  are  willing  to  take  back  the  Pakistani  nationals  displaced  by  the  December,  1971,  con-

 flict  from  Sind.  Government  consider  this  essentially  a  human  problem  and  hope  that  the

 Pakistan  Government  will  take  appropriate  measures  to  create  necessary  conditions

 to  enable  these  persons  to  return  to  their  homes  in  safety  and  honour,  Till  then,  these  per-

 ‘sons  are  being  looked  after  on  humanitarian  grounds.

 Irregularities  Committed  by  Coal  Dealers  in  Delhi.

 3160.  Shri  Bhagirath  Bhanwar  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  mines  be  pleased  to

 state  :

 (a)  whether  the  licences  of  certain  coal  dealers  in  Delhi  were  cancelled  due  to  irregu-

 larities  committed  by  them;  and

 (b)  if  so,  their  number  ?

 The  Deputy  minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Subodh  Hansda)  :  (a) &

 {b)  34  licences  were  cancelled  by  the  Delhi  Administration  due  to  irregularities  committed

 by  the  coal  dealers  in  Delhi  during  the  year  of  1973.

 चोथी  पंचवर्षोय  योजना  में  निर्धारित  जन्मदर  at  लक्ष्य  को  प्राप्ति

 3161.  श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  प्राप्ति  के  लियें  प्रति  हजार  25  का

 जन्म  दर  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 >  त्रौर यदि  तो  क्या  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  लिया  गया

 तैं  ? यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  3a-Aat
 कॉंडाजी

 :  से

 चौथी  योजना  के  अन्त  तक  प्रति  हजार  जनसंख्या पर  32  की  जन्म  दर  प्राप्त  करने  का  लक्ष्य  रखा  गया

 था  ।  अनुमान  है  कि  चौथी  योजना  के  अन्त  तक  प्रति  हजार  जनसंख्या  पर  35.6  जन्म  दर

 प्राप्त  होने  की  संभावना  है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  प्रजनत  आयु  at  के  दम्पत्ति  प्रत्याशित  संख्या  में

 परिवार  नियोजन  उपायो  का  उपयोग  नहीं  कर  रहे  चौथी  योजना  के  अन्त  तक  सुरक्षित  किये  जाने

 वाले  प्रत्याशित  2.80  करोड  को  तुनना  में  करीब  1.60  करोड़  दम्पत्ति  परिवार

 अपनायेंगे  ।

 हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  के  उत्पादन  का  विविधीकरण

 3162.  प्रसाद  मंडल
 :  क्या

 रक्षा
 मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कि व्या  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  ड  के  उत्पादन  में  बिविधीक्ररण  लाने  का  कोई  प्रस्ताव

 है  ;
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 यदि  तो  zat  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  विद्या  चरण  :  श्रौर

 हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  को  विशेषकर  विभिन्न  प्रकार  के  एयरो-इंजनों  तथा  सहायक
 उपस्कर  के  निर्माण  के  लिये  स्थापित  किया  गया  है  उसके  विविधीकरण  का  क्षेत्र  सीमित  तथापि

 इन  सीमाओं  के  चयनात्मक  आधार  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  के  श्रमिक

 शौर  लाभ  में  सुधार  करने  का  विंचार  से  बाहर  का  कार्य  लेने  के  लिये  प्रयत्न  किये  गए  हैं  श्रौर  किये
 जा

 रहे  इन  मामलों  में  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  के  पास  क्षमता  श्रौर  विशिष्ट  उपस्कर  की

 उपलब्धता  अथवा  कहीं  तत्काल  उपलब्ध  न  होने  वाली  सुविज्ञता  पर  मथ्य  रूप  से  विचार  किया  जाता
 अतः  बंगलौर  ae  कोरापुत  में  फाउंडरों  तथा  ast  asta  :  ate  भारत  अर्ध  मूवअर  आदि

 es  लिये  कास्टिंगज  ote  फोजिंगं  के  निर्माण  का  कार्य  करती  रही  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड

 ने  स्पेस  feed  आर्गनाइजेंशन  तथा  meq  रीच  वर्कशाप  लिमिटेड  के  लिये  कार्य  भी  हाथ  में
 लिया  है  ।  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  टी  वी  सेटों  के  fat  विक्सित  अपनी  जानकारी  site  टी  वी

 सेटों
 के

 निर्माता  उपकरण  भी  बेच  रहा

 भारत  at  सोवियत  संघ  के  बीच  adt  हाल  में  हुए  करार  की  एक  चोनो  समाचार  एजेंसो  दवारा

 3163. श्रो  मधु  लिमये  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  भारत  श्रौर  सोवियत  संघ  के  बीच  अभी  हाल  में  हुए  समझौतों  के  बारे  में  कम्युनिस्ट

 चीन  की  हिस्तुआ  समाचार  एजेंसी  द्वारा  जारी  किये  गये  वक्तव्यों  को  सरकार  ने  देखा  है  ;

 यदि  तो  चीनी  आलोचना  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;  श्रौर

 इस  अ।लोचना  के  बारे  में  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 जी  a विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  fag)  :

 a  चाइना  न्यूज़  एजेंसी  ने  यह  सुझाने  की  कोशिश  की  है  कि  भारत  शौर  सोवियत  संघ

 के  बीच  हाल  ही  में  किये  गये  करार  ढ़ंग  के  हैं  क्योकि  उनका  सोवियत  संघ  को  अधिक  लाभ

 होगा  पिछले  में  जिन  दीघंकालिक  आर्थिक  करारों  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  उनसे  भारतीयों

 में  पैदा  हुई  ।

 इन  पक्षपातपूर्ण रिपोर्टों  में  कोई  सार  नहीं  है  सोवियत  संघ  के  साथ  हमारी  मिलता  समानता

 शर  परस्पर  लाभ  के  सिद्धान्त  पर  आधारित  है  ।

 जमा  करना

 3164  श्री  मधु  लिमये  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पश्चिम  तथा  दक्षिण-पुवें  एशिया  के  पैट्रोलियम  उत्पादक  देशों  द्वारा  भारी

 मात्रा  में  हथियार  जमा  किये  जाने  के  बारे  में  सूचना  एकत्र  कर  ली  है  ;

 क्या  एशिया के  इस  क्षेत्र  के  देशों  के  बीच  शांति  तथा  अच्छे  पड़ोसी  संबंधों  पर  इसके

 भावों  का  भी  अध्ययन  किया  गया  है  ;

 93



 Written  Answers
 ि1८1 -----ल्‍ञ

 14
 al

 क्या  सरकार  ने  हथियारों  के  जमा  करने  तथा  हथियारों  के  आयात  पर  स्वेच्छिक  रोक

 लगाने  के  लिये  इस  क्षेत्र  के  देशों  के  बीच  eh  विचार-विमर्श के  लिये  कोई  प्रयास  किये  हैं  ;

 श्रौर

 तो  ऐसा  न  करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र पाल  इस  क्षेत्र  के  कई  देशों  द्वारा

 प्राप्त  करने  के  बारे  में  बहुत  सी  सूचनाएं  सरकार  को  मिलती  रही  हैं  ।

 जी

 ate  कठोर  प्रभावी  अन्तर्राष्ट्रीय  नियंत्रण  के  अधीन  सामान्य  we  पूर्ण

 का  भारत  ने  सर्दैव  समर्थन  किया  है  ।  इस  उद्देश्य  को  पूरा  करने  के  लिये  सरकार  संयुक्त  राष्ट्रीय

 संघ  तथा  अन्य  निकाओं  में  सक्रियता  पुर्वक  कार्य  करती  रही  है  ।  इस  क्षेत्र  में  सैन्यवाद  के  विस्तार  के

 संबंध  में  सरकार  के  विचार  सुविदित  ate  कई  देशों  के  साथ  उत  पर  faare-faarst  किया  जा  चुका  है

 जिला  स्तर  पर  परिवार  नियोजन  शिक्षकों  को  व्यवस्था

 3165.  श्री  श्याम  सुन्दर  महापात्र  :  wa  स्वास्थ्य  शौर  परिवार  नियोजनਂ  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या क्या  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम को  बढ़ावा  देने  के  लिये  प्रत्येक  जिले  में  परिवार  नियोजन

 शिक्षक  व्यवस्था  अ्रारम्भ  की  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुब्य  बातें  क्या

 स्वास्थ्य  शर  परिवार  नियोजन  में  उप  मंत्री  कोंडा  जी  वासप्पा  जिला  स्तर

 के  संगठन  के  लिये  अनुमोदित
 fed

 में  एक  जिला  परिवार  नि ist anrat  जन  शिक्षा  एवं  सूचना  अधिकारी

 एक  जिला  बिस्तार  शिक्षक  तर  एक  जिला  विस्तार  शिक्षक  की  पहले  ही  व्यवस्था

 की  चुकी  है  ।

 जिला  जन  शिक्षा  एवं  सुचना  अधिकारियों  और  जिला  विस्तार  शिक्षकों  के  निर्धारित  कर्त्तव्य

 और  कार्य  aa  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।

 (wate  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल ०  टी ०  6428/74)

 क्षय  रोग  पर  नियंत्रण

 3166.  डा०  सरदीश  राय  :  क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  भारत  में  क्षय  रोग  के  मामलों  में  कमी  हो  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य क्या  हैं  ;

 क्या  प्रति  वर्ष  क्षयरोग  के
 मामलों

 में  स्वस्थ हो  जाने  वाले  अथवा  मर  जाने  बाले  रोगियों  की

 की  संख्या  स्वस्थ्य  जनसंख्या  से  आने  वाले  नये नये  मामलों  की  संख्या  के  बरावर  हैं  ;  श्र

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  क्षय  रोग  पर  अधिक  प्रभावी  ढंग  से  नियंत्रण  पाते  के  लिये

 क्या  कार्यवाही  करने  का  वचार  है  ?
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 लिखित  उत्तर

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  णु० के ०  ः  श्र

 दिल्‍ली  मदनापत्ली  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  जैसे  स्थानिक  क्षेत्रों  में  इस  रोग  के  प्रकोप  को

 जानने  के  लिये  कुछ  सर्वेक्षण  किये  गये  ।  इनसे  पता  चला  कि  क्षय  रोग  पाजिटिव  थूक  के  मामलों  में

 काफी कमी  हुई  है

 >
 जी  ati  जैसा  कि  अनुमान  @)  परन्तु  ठीक-ठीक  मालूम  नही ं।

 पांचवीं  योजनावधि  के  दौरान  चिकित्सा  ate  स्वास्थ्य  संस्थानों  के  सहयोग  से  क्षय

 रोगियों  का  पता  लगाने  उनका  उपचार  करने  श्रौर  वी०  alo  जी०  का  टीका  लगाने  के  काम  के  लिये

 अतिरिक्त  75  जिला  क्षयरोग  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  गम्भीर  रूप  से  बीमार  wie  विषाक्त

 हो  गये  रोगियों  की  आवश्यकता  पूरि  के  लिये  जिनके  मामले  में  अस्पताल  में  भरती  होकर  इलाज  कराना

 जरुरी  हो  जाता  अतिरिक्त  3,500  क्षय  रोग  पलंगों  की  व्यवस्था  करने  का  भी  विचार  है  ।  इन  दोनों

 योजनाओं  की  राज्य  योजना  क्षेत्र  में  सम्मिलित  किया  जायेगा  शौर  इनके  लिये  अनुमानतः  931.  60

 लाख  रुपये  का  परिव्यय  रखा  जायेगा  ae  भी  प्रस्ताव  है  कि  राज्य  सरकारों  at  स्वैच्छिक  निकायों

 द्वारा  चलाये  जा  रहे  क्षय  रोग  केन्द्रों  को  क्षय  रोगरोधी  दवाइयां  दी  जायेंगी  ्र  इन  दोनों  प्रकार  के  केन्द्रों

 में  इस  प्रकार  दवाइयां  देने  के  लिए  575  लाख  श्रौर  100  लाख  रुपये  का  परिव्यय  रखा  जाये  ।

 राज्यों को  बी०  सी ०  जी०  टीका  देने  की  योजना  को  भी  शत  प्रतिशत  केन्द्रीय  पोषित  योजना  के  रूप  में

 चालू रखा  जायेगा  जिस  पर  पांचवीं  ग्रोजनाविधि  में  150  लाख  रुपये  की  लागत  आने  का  अनुमान  है

 चाय  बागानों  में  श्रमिक  कल्याण  विधियों  का  क्रियान्वयन

 3167.  श्री  aa  दत्  ॥  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  सभी  चाय  बागानों  के  प्रबंधकों  को  एक  परिपत्न  जारी  किया 2  ।  जसमें

 अस्थायी  श्रमिकों  के  चिकित्सा  सुविधाओं  ate  आवास  से  संबंधित  श्रमिक  कल्याण  विधियों

 की  क्रियान्विति के  काम  को  1973"  तक  ही  पूरा  करने  को  कहा  गया  है  ;

 क्या  किसी  भी  बागान  ने  अपने  प्रबंध  में  इनमें  से  किसी  को  भी  क्रियान्विति  नहीं  किया

 किया  है  ह  त्रौर

 कानून  ae  श्रम  मंत्रालय के  निदंश  का  उल्लंघन  करने  के  कारण  चाय  बागान  प्रबंधकों  को  दण्डित

 करने  हेतु  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  बिचार

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द
 :  जी  नही ं।

 श्र  बागान श्रम  1951  झर  उसके  अधीन  बनाये  गये  राज्य  के

 राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रवतित  किए  जाते  हैं  ।  न्यूनतम  मजदूरी  1948  के  अधीन  बागान  में

 रोजगार  के  संबंध  में  सांविधिक  न्यूनतम  मज़दूरियां  भी  राज्य  सरकारों  निर्धारित  की  जाती  हैं  ।

 परिवार  नियोजन  का  जन  शिक्षा  साध्यम  प्रभाग

 3168.  श्री  ब्रिदिव  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  परिवार  नियोजन
 के  जन  शिक्षा  माध्यम  प्रभाग  जिसका  वित्तीय  केन्द्रीय

 तथा  राज्य  शिक्षा  माध्यम  भ्रधिकारियों  की  मई  में  बगलौर  में  हुई  बैठक  में  की  गयी  सिफारिशों  के  श्राधार
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 पर  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  मंत्रालय  द्वारा  त  बर्ष  दिये  गये  सुझावों  के  श्रनुसार  पूर्णतया  केन्द्रीय  राज  सहायताओं

 द्वारा  किया  जाता  कर्मचारी  नियुक्त  करने  तथा  व्यय  के  संबंध  में  सभी  राज्य  सरंकार  एक  सी  प्रणाली

 का  प्रतुसरण कर रही हैं च् कर  रही  हैं

 क्या  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  मंत्रालय  द्वारा  सुझाई  गई  स्वीकृति  पद्धति  से  हट  जाने  के  परिणाम

 स्वरूप  फिजूल  खर्ची  तथा  उद्देश्य  के  लिये  नियत  निधि  के  दुरूपयोग  विशेषतया  विभिन्न  राज्य  सरकारों  के

 परिवार  नियोजन  के  जन  ध्िक्षा  माध्यम  संगठनों  के  गीत  श्रौर  नाटक  प्रभाग  के  संबंध  में  कोई  शिकायत

 सरकार  के  ध्यान  में  श्रायी  है  ;  ate

 यदि  तो  दोषी  राज्यों  के  नाम  क्या

 स्वास्थ्य ate  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कोंडा  जो  बंगलौर  में

 हुई  ्. बठक  में  केवल  दक्षिणी  क्षेत्र  की  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधि  शामिल  थे  ।  उस  बैठक  में  जन  शिक्षा

 एवं  प्रचार  प्रभाग  के  कर्मचारियों  के  प्रतिमान  1)  के  संबंध  में  कोई  सिफारिश  नहीं  की  गई  थी  ।

 परिवार  नियोजन  जन  शिक्षा  एवं  प्रचार  संबंधी  कार्यकलापों  के  लिए  कमंचारियों  श्रौर  व्यय  से

 संबंधित  एक  प्रतिमान  केन्द्र  द्वारा  निर्धारित  कियां  गया  था  जो  राज्यों  को  सूचित  कर  दिया  गया  है

 थानीय  श्रावश्यकताओओं  को  देखते  हुए  कार्यकलापों  के  समायोजन  के  लिए  राज्यों  को  कुछ  छूट  दी  गई

 हैं  ।  बंगलौर  की  बेठक  में  aa  मामलों  के  संबंध  में  की  गई  सिफारिशों  के  संबंध  में  राज्यों को  उस  बठक

 का  कार्यवृत  परिचालित  कर  दिया  गया  है  श्रौर  कुछ  राज्यों  से  उक्त  बैठक  में  दिये  गये  सुझावों  को  दृष्टि

 में  रखते  हुए  कार्यवाही  करने  की  सूचना  मिली  है  ।

 ate  राज्य  परिवार  नियोजन  कार्यालयों के  जन  शिक्षा  एवं  प्रचार  प्रभाग में  गीत

 एवं  नाटक  प्रभाग  अलग  कार्य  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  प्रनमोदित  पैटन  से  हटकर  फिजूल  खर्ची  के  बारे  में  पप्चिम

 बंगाल  के  संबंध  में  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  ।  शिकायत  की  जांच  की  जा  रही

 क्षेत्रीय  पारपत्र  Agta  में  विचाराधीन पारपत्र  श्रावेदन-पट

 3169.  श्री  सी
 ०

 एच
 ०  मोहम्मद कोया  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 इस  वर्ष  पहली  फरवरी  तक  क्षेत्रीय  पारपत्र  मद्रास में  कितने  श्रावेदन-पत्न

 धीन हैं

 क्या  पासपोर्ट  अधिकारी  ने  राधीन  झावेदन-पत्नों  को  निपटाने  के  लिये  are  कर्मचारियों

 की  मांग की  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  झावेदकों  की  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिये  भ्रतिरिक्त  कर्मचारियों

 की  मंजूरी देने  का  है

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  fag)  :  एक  1974  को  50641 ॥

 हा ं।

 श्स्थायी  arene  पर  श्रतिरिक्त  कमंचारियों  की  व्यवस्था तो  की  जा  चुकी  स्थायी

 अधार  पर  झतिरिक्त  कर्मचारियों  की  स्वीकृति  के  लिए  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।
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 PRODUCTION  OF  PIG  IRON

 3170 | Shri
 G.  P.  Yaday  Will  the  Mini  Stel  O1 acter  nf  Steel  and  Mines  be  pleased  to Gu ivi

 state :

 (a)  the  production  of  big  iron  in  the  country  during  1972-73  and  1973-74

 tion
 (b)  whether  Government  have  formulated  a  new  scheme  to  increase  the  produc-

 an

 (c)  if  so,  the  broad  outlines  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Subhodh  Hansda)

 (a)  Production  of  saleable  pig  iron  in  1972-73  was  1.41  million  tonnes  and  estimated
 roduction  in  1973-74  is  1.5  million  tonnes

 (a)  and  (0) द  No  new  scheme  has  been  formulated  to  increase
 production,  in  the

 country,  Enough  capacity  already  exists  for  production  of  adequate  quantity  of  pig  iron.
 Productiun  had,  however,  been  affected  this  year  on  account  of  shortage  of  coal,  power
 and  railway  wagons.

 रांचों  से  farqeart  cate  लिमिटेड  के  मुख्य  कार्यालय  को  Wag  ले  जाना

 3171  श्री  भोगेन्द्र  क्या  इस्पात  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  17  1973  को  भूतपूर्व  स्वर्गीय  मंत्री  ने  19  को  वर्तमान  मंत्री  ने

 तथा  20  1973  को  स्टील  अझ्रथारिटी  are  इंडिया  के  चेयरमेन  ने  हिन्दस्तान  स्टील  लिमिटेड  के

 कर्मचारियों  को  भ्राश्वासन  दिये  थे  कि  रांची  से  इसके  मख्य  कार्यालय  को  अन्यत्र  नहीं  ले  जाया  जायेंगा  AK

 न  ही  कर्मचारियों  की  बदली  उनकी  इच्छा  के  विरूद्ध  की  जायेगी  ;

 क्या  अधिकांश  कार्यकारी  अधिकारियों  को  दिल्‍ली में  भेज  दिया  गया  है  ava  भेजा  जा

 रहा है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  नहीं  ।  श्राश्वासन इस

 बारे  में  दिया  गया  था  स्टील  भ्रथारिटी  श्राफ  इंडिया  fo  के  बन  जाने  के  फलस्वरूप  यदि  हिन्दुस्तान

 स्टील  लि०  का  पुनर्गठन  किया  गया  तो  वर्तमान  कमंचारियों  की  छंटनी  नहीं  की  जायेंगी  ate  न  ही  उनकी

 इच्छा  के  विरूद्ध  उनकी  बदली  रांची  से  बाहर  की  जायेगी  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 विषाक्त  सोजन  समर  ब्पाक्त

 3172.  श्री  के
 ०

 कोडंडा  रामी  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  वर्ष  1972-73  श्र  1973-74  में  राज्य-वार  मिलावट  के  कारण  विषाक्त  भोजन
 bas

 at  कितनी  घटनाएं  हुई  श्रौर  कितने  व्यक्ति

 कितने  व्यक्तियों  पर  मुकदमें  चलाये  गये  श्रौर  कितने  व्यक्तियों  को  दंडित  किया

 गया ;

 इस  ख  बुराई  की  रोकथाम  के  लिये  किन  aea  उपायों  पर  विचार  किया  जा  रहा

 है
 ?
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 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  Ro  faeg )  :  से

 अपेक्षित  सूचना  एकत्र
 की  जा

 रही  है  भर  सभा  पटल  पर  रख
 दी

 जायेंगी
 ।

 द्वितीय  विश्व  युद्ध  के  दौरान  बर्मा  के  शरणार्थियों  को  अदा  की  गई  राशि

 3173.  ato  एच ०  मोहम्मद  कोया  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  द्वितीय  faze  युद्ध  के  दौरान  बर्मा  के  शरणार्थियों  ae  उनके  परिवारों  को  दी  गई  राशि

 का  वापस  भुगतान  किया  जा  रहा  ह  ;

 सरकार  का  विचार  इस  राशि  को  बट्टे  खाते  डालने का  है  जैसा  कि  स्वणंकारों के

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :  जी  हां  ।

 इन  पेशगियों  को  बट्टे  खाते  में  डाल  का  तो  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  परन्तु

 ऐसे  मामलों  में  gar  न  होने  वालीं  पेशगी  रकमों  को  बट्रे  खाते  डाल  दिया  जिनमें  राज्य

 सरकार/संबंद्ध  अ्रधिकारी  इस  ait  से  झ्राश्वस्त  हों  कि  वह  राशि  निम्नलिखित  जैसे  किन्हीं  कारणों  से  वसूल

 नहीं  हो  सकती  ;  जैसे  बेहद  गरीबी  या  शरणार्थी  की  मृत्यु  जिसने  भ्रपने  पीछे  कोई  संपत्ति  न  छोड़ी  हो  ।

 कपड़ा  मशीनों  की  श्रावश्यकता  wit  उनका  उत्पादन

 3174.  श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 श्रागामी  तीन  वर्षों  में  देश  में  कपड़ा  मशीनों  की  कितनी  श्रावश्यकता  होगी  श्रौर

 उनका  उत्पादन  कितना  होगा ;

 क्या  उत्पादन  में  कोई  कमी  रहने  का  श्रनुमान  है  ;  ग्रौर

 यदि  तो  मांग  पूरी  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  दलबोर  fag)  :  से  पांचवीं  पंजवर्षीय  योजना

 की  श्रवधि  में  पुनः  स्थापन  और  विस्तार  के  कारण  1300  करोड़  रुपये  के  मूल्य  की  वस्त्र

 मशीनों  की  श्रावश्यकता  होने  का  मोटे  तौर  पर  अनुमान  लगाया  गया  है  ।  फिर  भी  इस  झ्ावश्यकता के

 लिए  कपड़ा  मिलों  को  वित्त  देने  की  क्षमता  इस  राशि  से  काफी  कम  होगी
 |

 वस्त्र  मशीनों  के  क्षेत्र
 य

 में  क्षमता  का  काफी  TH  कम  उपयोग  होता  रहा  है  श्रौर  कपड़ा  उद्योग  झ्रावश्यकताश्रों  के  श्रनुरूप

 उपकरणों  की  सप्लाई  करना  किसी  विशेष  समय  ही  इस  के  लिए  संभव  होगा  |  सरकार  ढलवां

 कोक  इस्पात  श्रौर  स्टेनलैस  स्टील  की  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई  का  सुनिश्चय  करने  के  लिये  afar

 कार्यवाही कर  रही  है  ।  श्रधिक  उत्पादन  करने  के  लिए  वस्त्र  मशीनों  को  होने  वाली  कठिनाइयों  को  दूर

 करने  के  लिये  भी  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 समुद्र से  पोटाश

 3175.  TY Fo के  ०  कोडंडा  रामी  रेड्डी
 :

 क्या  इस्पात  श्र  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (8)  सरकार  का  समुद्र  पोटाश  की  खोजं  करने  का  कोई  प्रस्ताव है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं ?
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 23  फाल्गुन  1895  (34 ) )  लिखित
 ee  क

 इस्यात  wit  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  सुखदेव  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 रक्षा  मंत्रालय  के  लेखन  सामग्री  तथा  कागजों  को  चोर  बाजारों

 3176  श्री  योगेश  चन्द  मुरमू :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  चार-पांच  महीने  पूर्व  रक्षा  मंत्रालय
 को  लेखन-सामग्री  कागजों  से  भरे

 दो  ट्रकों

 की  चोर  बाजार  में  बिक्री  अथवा  किसी  wea  प्रयोजन  के  लिए  तस्करी  की  जा  रही

 यदि  तो  दोषी  afaart  और  व्यक्ति  कौन-कौन थे  ate  क्या  दोंबी  व्यक्ति  रंगे  हाथ

 पकड़े  गए  थे  तथा  धियों  को  तक  दंड  नहीं  दिया  गया  है  ;  atk

 इन  दोषी  व्यक्तियों  को  दंडित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  गें  उप-मंत्री  जे०
 बी०  जी  नहीं  श्रीमन्‌ ।

 श्रौर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 श्रमिक  warty

 3177.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या प्रधान संतरो  ने  17  1974  को  पांडिचेरी  में  हुई  गत  सभा  में  भारत  में  श्रमिक

 के  बारे  में  गंभीर  चिन्टा  व्यक्त  की  wit  श्रमिक  वर्ग  से  अधिक  उत्पादन  करने  का  WT 1  किया  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  की  जानकरी  है  कि  गेर  सरकारी  क्षेत्र  के  बड़े

 एकाधिकार  गृह  शौर  उद्योगपति  श्रमिकों  को  भविष्य  निधि  का  भुगतान  न  करके  उनका  शोषण  करते  हैं

 शर  वें  मंत्रालय
 की

 सलाह  पर  भी
 ध्यान  नहीं  देते  ;  श्रौर

 श्रमिक  वर्ग  की  रक्षा  करने  के  लिए  सरकार  किस  वैकल्पिक  नीति  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बालगोविन्द  :  प्रधान  मंत्री  ने  इस  बात  पर  जोर  दिया

 fe  अधिक  उत्पादन  ब.रना  इस  समय  की  सबसे  बड़ी  झ्रावश्यरकता  है  |

 शर  एकाधिकार  वाले  ऐसे  सभी  व्यापार-गहों  को  जो  शामिल  करने  योग्य  हैं

 कमंचारी  भविष्य  निधि  ax  परिवार  पेंशन  निधि  झघिनियम  के  data  लाया  जाता  है  ।  जहां  कहीं  चूकें

 होती  श्रघिनियम  झौर  उसके  अंतर्गत  बनाई  गई  योजनाओं  के  उपबन्धों  के  परिपालन  को  सुनिश्चित

 के  लिये  ययोचित  कदम  उठायें  जाते  हैं  ।

 Contribution  of  Employment  Exchanges  on  Job  Information

 3178.  Shri  M.  5.  Purty  :  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  persons  who  received  education  upto  school  standard,  get  information

 about-employment  only  from  their  relatives and  ftiends  whereas  the  persons  having  educa-

 tion  upto  graduate  standard  get  information  about  employment  mostly  from  newspapers-

 only  and  the  contribution  of  the  Employment  Exchanges  in  this  regard  is  too  less;  and

 (b)  if  so,  the  steps  taken by  Government  after  considering  this  matter  ?
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 Calling  Attention  to  Matter  of  urgent  Phalguna  23,  1895  (Saka)
 Public  Importance

 The  Deputy:  Ministerjin  the]Ministryf{of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma):  (a)  &  (b)  No.

 For  every  vacancy  notified,  the  Employment  Exchange  considers  the  names  of  811  suitable

 applicants  registered  with  it  and  submits  the  registrants  to  the  employer  according  to  th®

 suitability  and  seniority  in  registration.  As  such  the  need  for  bringing  each  vacancy  to  the

 notice  of  the  public  at  large  is  not  felt.

 es ee

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  श्रोर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 नागा  और  मिजो  विद्रोहियों  की  बढ़ती  हुई  गतिविधियों  का  समाचार

 श्री  तरुण  गोगोई  :  श्रीमान ्  मैं  गृह  मंत्री  का  ध्यान  afaaraara  लोक  महत्व  के

 निम्न  विषय  की  श्रोर  दिलाता  हूं  और  उनसे  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  इस  aed  में  वक्तव्य  दें

 att  मिज़ो  विद्रोहियों  की  बढ़ती  हुई  गतिविधियों  तथा  11  1974  को  fas-

 रम  उपराज्यपाल  पर  मिज़ो  विद्रोहियों  द्वारा  किये  गये  हमले  का

 गह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ  ०  एच  ०  भूमिगत  नागाओं  की  गतिविधियों  में  कुछ

 वृद्धि  हुई  है  जैसा  कि  फरवरी  श्रौर  1974  में  हिसक  घटनाओं  की  संख्या  में  हुई  वृद्धि  से
 पता  चलता

 है

 मिजोरम
 में  विद्रोही  तत्वों  ने  हिसा

 की
 है

 ।  10  1974  को  दिन  के  9.15
 बजें

 ऐजल  से  लगभगु  37  किलोमीटर  दूर  सिलचर-ऐजल  रोड  जब  उपराज्यपाल  दौरे  से  वापस  झरा  रहे

 थे  तो  कुछ  मिज्ञो  विद्रोहियों  ने  fracas  के  उपराज्यपाल  तथा  उनके  श्रंगरक्षकों  पर  घात  लगा  कर  हमला

 किया  ait  गोली  चलाई  |  उनके  दायें  पैर  में  गोली  लग  जाने  से  वह  जख्मी  हो  गये  ।  उनके  अलावा  सुरक्षा

 ofaerer  के  बायें  हाथ  में  गोली  लगी
 ।  ड्राइवर  को  मामूली  सा  जख्म  ।  भ्रंगरक्षक  दल  ने  बदले

 में  गोली  चलाई  किन्तु  विद्रोही  बच  कर  भाग  गए  ।  उपराज्यपाल  तथा  श्रन्य  जरूमी  व्यक्तियों  को  तुरन्त

 usa  स्थित  मिलिटरी  अ्रस्पताल  में  ले  जाकर  उनका  इलाज  कराया  गया  उनकी  दशा  में  सुधार हो

 रहा है  ।

 नागालैंड  तथा  मणीपुर  की  सरकारें  श्रौर  मिजोरम  प्रशासन  एवं  सुरक्षा दल  पूरी  सतरकंता  बरत

 रहे  हैं  ।  भूमिगत  area  और  मिजो  लोगों  की  अवैध  गतिविधियों  से  कठोरता  से  निपटने  के  लियें  सुरक्षा

 उपाय  कठोर  कर  दिए  गए  हैं  ।

 तरुण  यह  बड़ी  चिन्ता  की  बात  है  कि  हाल  ही  में  नागालैंड  में  मिज़ो  विद्रोहियों
 की

 गैर-कानूनी  विद्रोहपूर्ण  गतिविधियां  बढ़  गयी  विशेषकर  में  थोडे  समय  तक  स्थिति  सुधरी  रहने

 के  पश्चात्‌  ः एसा  gar  है  |  श्रौर  वहां  श्रसैनिक  तथा  श्रधिकारियों  की  afar  हत्यायें  होने  लगी  हैं

 और  अधिक  सम्पत्ति  का  विनाश  भी  होने  लगा है  ।

 ऐसा  लगता  है  कि  श्रासूचना  विभाग  में  कोई  न  कोई  ल्लुटि  है  तथा  सरकार  की  सतर्कता  व्यवस्था

 म  ढिलाई  बरती  जा  रही  है  ate  वहां  की  स्थिति  का  गलत  पग्रनुमान  लगाया  गया  है  ।
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 14  मार्च  1974  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  are  ध्यान
 दिलाना

 सा  प्रतीत  होता  है  कि  श्री  date  के  नेतृत्व  में  बनी  qozt  THo  की  नयी  सरकार  का  fot

 नागाओं  से  कुछ  न  कुछ  arcs  वहां  की  सरकार  fot  नागाओं  के  साथ  बातचीत  करने  के  पक्ष  में

 ताकि  कोई  स्थायी  समाधान  किया  जा  सके  ।  क्या  यह  सही है  कि  श्री  फीज़ो  द्वारा  भ्रनुमोदन  किये  जाने

 तक
 विधान  सभा  के  नेता  के  रूप  में  श्री  वीज़ोल  के  निर्वाचन  को  गुप्त  रखा  गया  था

 ?
 नागा

 लेंड  ate  मणिपुर  के  राज्यपाल  को  सरकार  बनाने  की  अ्रनुमति  देने  श्री  वीजोल  से  यह  श्राश्वासन

 क्यों  लेना  पड़ा  कि  ag  संविधान  तथा  देश  की  श्रखण्डता  का  समथंन  करते  यद्यपि  उनके  यू  ०डी०एफ ०

 दल  को  चुनाव  लड़ने  की  अनुमति  दी  गयी  थी  श्रौर  oe  विधान  सभा  का  नेता  चुन  लिया  गया  था  ।

 ये  विद्रोही  गतिविधियां  केवल  नागालैंड  तथा  मिज़ोरम  तक  ही  सीमित  नहीं  ये  मणिपुर

 तक  फैल  गयी  हैं  श्रौर  इस  बात  की  पूरी  संभावना  है  कि  ये  विद्रोही  गतिविधियां देश  के  अन्य  भागों  में

 विशेषकर  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  भी  फैल  जायेंगी  ।  मुझे  श्राशंका  है  कि  यह  देश  के  समूचे  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में

 जकता  अ्ोर  गड़बड़  पैदा  करने  की  विदेशी  तत्वों  की  एक  बहुत  बड़ी  योजना  का  ही  भाग है  ।

 इसके  बंगला  देश  के  उदय  के  द  ऐसी  धारणा  पैदा  की  गयी  कि  छिपे  विद्रोहियों

 का  चीन  झ्र  पाकिस्तान के  साथ  सम्पर्क  समाप्त  हो  गयाहै  ate  कि  इन  छिपे  लोगों को  हथियार

 ait  गोला-बारूद सिलना  बन्द  हो  गया  है  ।  किन्तु  उसके  बाद  श्रौर  हाल  ही  की  घटनाग्ों  यह  सिद्ध  हो

 गया  है  कि  इन  छिपे  विद्रोहियों  का  इन  दोनों  देशों  के  साथ  श्रभी  तक  eck  बना  हुमा  शौर  उन्हें

 अभी  तक  हथियार  ग्रौर  गोला-वारूद  मिल  रहे  हैं  ।  यह  वात  नागालैंड  के  भूतपूर्व  मुख्य  श्री

 सीमा  के  वक्तव्य से  भी  सिद्ध हो  जाती  जिन्होने  कलकत्ता  में  स्वयं  कहा  था  कि  जाशी  मुरे के  नेतृत्व में

 500  विद्रोही  नागाग्रों  at  चीन  से  हथियार  गोला-बारूद  मिल  रहे  हैं  ।  वे  लोग  उमस  समय  होने  वाले

 सामान्य  चुनावों  से  पूवे  गडगबढ़  पैदा  करने  का  प्रयास  कर  रहे  थे  ।  यदि  पट  बात  सच  है  इस  संबंध

 में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  श्रौर  क्या  सरकार  का  विचार  इस  मामले  को  इन  दोनों  संबंधित  देशों  के

 साथ  उठाने  का  है  ?  ate  क्या  झ्रभी  तक  कोई  विरोध  प्रकट  किया  गया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास
 :

 यह  कहना  सही

 नहीं  है  कि  यह  घटना  झ्रासूचना  तथा  गुप्तचर  विभाग  की  किसी  कमी  के  कारण  घटी  है  ।  समय  समय  पर

 सुरक्षात्मक  प्रबंध  कठोर  किये  जाने  तथा  सतकंता  बरतने  के  बावजूद  यें  घटनायें  घटी  हैं  ।  किन्तु  स्थिति

 पर  हमारा  नियंत्रण  है  ate  हमारी  सुरक्षा  सेवायें  ऐसी  किसी  भी  स्थिति  से  निपटने  में  पूर्ण  रूप  से

 ang हैं  ।

 यू०डी०एफ० की  जो  सरकार  बनी  है  उस  के  संबंध  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वहां  मुख्य

 मंत्री  श्रौर  राज्यपाल ने  पूर्णरूप  से  यह  स्पष्ट  क्र  दिया  है  कि  वहां  स्थिति  से  उचित  et  से  निपटा

 जायेगा  ।  मुख्य  श्री  वीजोल  ने  यह  श्राश्वासन  दिया  है  कि  वह  संवैधानिक  प्रक्रियाझ्मों  को  प्रोत्साहन

 देंगे और  संविधान  के  श्रंतगत  कायें  करेंगे  ।  मेरे  विचार  में  ऐसा  कोई  कारण  नहीं  है  कि  इस  पर  विश्वास
 न  किया  जाये  ।

 नागालेंड  में  तीन  बार  चुनाव  हो  चुके  हम  श्राशा  करते  हैं  कि  Tout  THe  सरकार

 लैंड  में  शान्ति  और  समृद्धि  के  लिये  काय  करेगी  atk  गैर-कानूनी  तत्वों  को  प्रोत्साहन  नहीं  देगी
 a

 वह
 उस

 महत्व  पूर्ण  क्षेत्र  में  शान्ति  स्थापित  करने  के  लिये  राज्यपाल  के  साथ  पूरी  तरह  सहयोग  करेगी  ।

 मुझे  यह  मालूम  नहीं  है  कि  विदेशी  शक्तियों  से  माननीय  सदस्य  का  क्या  श्रभिप्राय  है  ।  पिछले

 वर्ष  हमें  यह  सूचना  मिली  थी  कि  जो  विद्रोही  चीन  गये  वे  वहां  से  वापस  श्रा  रहे  हैं  शौर  सीमा  को

 पार  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं
 ।

 इस  संबंध  में  कार्यवाही
 की

 गयी  है
 ।

 we  की  जा  रही  है  ताकि  इस
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 Call  :  to  Matter  of  irge
 urgent

 March  14,  1974

 Importance ruone _ _  पग
 लाएगा का

 क
 ब

 प्रकार
 सीमा  का  उल्लंघन

 न

 होने  पावे

 ।

 इन  को  पकड़ने  मे
 हें

 बंगला  देश  मो
 की

 रों  से  पूर्ण  सहयोग  मिल  रहा  है  ।  हम  प्री  तरह  हैं  कि  बंगला  |  देश  ar  के  क्षेत्रों का

 प  योग  भारत-विरोधी  प्रयोजनों  के  लिये  नहीं  करने  दिया  जायेगा  ।

 क  थ्रो  एस०  एम
 ०

 बनजों  :  मंत्री  महोदय  ने  न्७  वक्तव्य  में  यह  स्पष्ट  कम्

 छिपे  नागाश्रों  की  गतिविधियों  में  कुछ  वृद्धि  gee  जो  बात  फरवरी  ate  1974 में  हुई

 सिलाता टनाश्रों  की  संख्या  में  वृद्धि  सिद्ध  हो  जाती  है  ।

 यद्यपि  मंत्री  महोदय  ने  सभा  को  श्राश्वासन  दिया  है  कि  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  ae

 वाही  को  जा  रही  है  कि  इन  गतिविधियों  में  वृद्धि  न  हो  wi  कि  छिपे  नागाओं  को  सबक  तथापि  ह

 a

 ग
 अह  जनना

 ह  te  सच  है  कि  इन  विरोधी  नागाओं  का  ०  शी  फ  के

 थ
 नियमित  रूप  से  सम्पर्क  बना  | हम्ना  है  इस  सम्पकं  को  सरकार  द्वारा  नहीं  तोड़ा  जा मकता  है  ?

 डि  यह  भी  सच  है  a  उन  का  ध्यान  इस  श्राशय  के  समाचारों  की  श्रोर  दिलायाਂ  गया  है
 k

 सीमाओं  पर  तनाव  पदा  करने  को  दृष्टि  से  सी०श्नाई०ए०  का  इन  गतिविधियों  में  हाथ  रहा  दि
 तो

 क्या  हमारी  सरकार  के  श्रासूचना  विभाग  द्वारा  कोई  जांच  करायी  गयी  है  श्रौर  इस  जांच
 के के

 परिणाम
 निकाले हैं  ?

 ्

 .  मैं  माननीय  मंत्री  से  प्राथना  करना  हूं  कि  वह  सभा  को  बताये  कि  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या

 ठोस  यिंवाही की  है  ?

 att  राम  निवास  यत  बात  इतनी  महत्वपर्ण  नहीं  है  कि  एक  व्यक्ति  के
 स  ्

 सम्पक  बना
 ite

 यह  बात  महत्वपूर्ण है  कि  यहां  की  स्थिति  क्या  है  प्रौर  हम  पूरी  तरह  सर्तक  है ंoh थ
 र  हम  यह

 em  fie

 सुनि
 चत  करेंग  कि  वहां  शास्ति  स्थापित  रहे  ate  इन  arqat  के

 ae  तिविधियां
 बढ़ने  पायें  ।

 हमें  सी  ०श्राई०ए०  जैसी  किसी  विदेशी  एजेंसी  के  वहां  काय  करने  का  कोई  पता  नहीं  है  ।  हम  इस
 त

 से  पूरी  तरह  सतर्क  हैं
 कि

 सीमा  के  उस  पार  से  कोई  विद्रोही  सेना  या  किसी  विदेशी  ye  सेव

 कछ  भी  गड़बड़ी  न  करने  पायें  श्रौर  हमारी  सरक्षा  सनायें  स्थिति  जैसी भी  पैदा  हो

 लये  वहां  मौजद  हैं  ।

 थी  सेठो  (327)  ह  बड़ी  ही  उत्साहवर्धक  बात  है  कि  सरकार  ने  हमा  देश के  इन

 हाड़ी  क्षेत्रों  में  मिज्ञो  तथा  ध  at  इन  faster  गतिविधियों  को  रोकने  के-लिये  पर्याप्त  कार्यवाही  की

 है  ।  यदि  हम  ऐसी  घटनाओं  को  देखें  तो  1972  से  ये  asa  ही  जा  रही  हैं

 मैं  मंत्री  महोदय से  यह ह  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है

 खत  दहा  स्थिति  ददा  a  att  लि  प्री  ह

 मैं यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  ये  विद्रोही मिज़ो  ak  नागा

 से  afer

 बौर

 उपकरण wat  aa  ऊद  हि  एड  ि | कि |  अरके  के  लिव  सरफोर  से  संभला  देश

 ध क्या  बातचीत  की  है  कि  इन  दिद्रोहियों  के  विरूद्ध  कार्यवाही  की  जाये  ?

 श्री  निवास  मिर्धा  :
 माननीय  सदस्यों  ढारा  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  सुरक्षा  के  बारे  में  व्यक्त  की  गयी

 चिन्ता स्वाभाविक  है  att  एक  तरत  से  सराहनिय  है  ।  यह  सच  है  कि  हाल
 में  इन  घटनात्रों  की  संख्य

 पा
 बढ़ी  किन्तु

 इसक एक
 कारण  यह  भी  हो  सकता है  कि  इन

 गैर
 कानूनी  तत्वों  हारा  त

 arise

 102  क  Ss ह



 [7g  लोक-सभा  वाद-विवाद  का  संक्षिप्त  ध्  संस्करण  है  ate  इसमें  भंग्रेजी/हिन्दी  में  दिये  गये

 भाषणों  श्रादि  का  हित्दी|प्रंप्रेजी में  ware  है  ।

 This  is  translated  version  in  a  summary  form  of  Lok  Sabha  Debates  and  contains  Hindi

 English  transtation  of  speeches  etc.  in  English/Hindi.]
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 23  फाल्गुन  1895 (34  सभा  पटल  पर  रखे  गये

 फिया  ica  हो
 ताकि

 लोत  मत
 wT rey  में

 भाग  त

 लें
 सकें

 |  a i,
 नाव के

 धर
 पर

 ata  मतदान
 gar  पग  ुमार  am  हो  गये

 ।  जहां हम  ra  ने  का  प्रयास  कर  रहे

 वहां
 भी  ह rs

 के  लिये  ea  किया  जाये

 क्  कल  एगी

 anton

 क

 हम
 >  किय  फ्  af  q  rake  इन  छिपे

 4  मान्य  राजनोतक  श्राथक लोगों  को
 देश  झ  क  निया  लाए

 et

 बंगला  देश  की
 सरकार  हम

 हे
 हैं  ata  उत  ए  eo  फसद

 प्रपनी  भूमि  का  उपयोग  इस  काम  ह
 नमन

 थ

 सभा  पटल  पर  रखे  गये

 APERS  LAID  ON  TH  ns
 7

 हिन्दुस्तान  wa  लिमिटेड  क  कार्यकरण  सम्बन्धों  नियंत्रक  लेखा  परोक्षक  का

 1970-71  का  प्रतिवेदन

 म  fad वित्त  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  Ho

 शरार
 ०

 | हैं क | 81.12 नव्य. [ विधान के आर WAST  151(1) के

 bs  a  ia
 भारत  के  नियंत्रक  at  महालेखापरीक्षक के  वर्ष  1970-71  के  प्रतिवेद

 झ  कद  काल
 सभा  पटल एन्टीबायोटिक्स  लिमिटेड  का  कार्यकरण--ूकी

 एए
 नि

 पर  रखता  हूँ  [aaa  में  रखो  गयो  देखिए  Mem  एल०  ]

 पारपत्र  1967  क  wata  sfera  उना

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरंद्र  पाल  fag)  मैं  पारपत्र  afafrre  67  को  धारा

 जारी  की  गई  अधिसूचना  संख्या  AToatofro  521  (=)  तथा  ग्रे

 शभा-पटल  पर  रखता  हं  जो  भारत  दिनांक  14

 oe
 एक  प्रति

 स

 ae  aa  जिसके  द्वारा  दिनांक
 30  1972  अधिसूचना संख्या  AT oF

 oe
 74]

 ी

 ी

 ~ [warra a में  रखो  गयी  देखिये  संख्या  एल०  ato  6

 क  रक्षा  सेवाओं में  श्रसेनिक  wear  1973

 ता  मंवालय  में
 में  उप-पंवी  ज०  बो०  :  मैं  निम्नलिखित पत्र  सभा-पटल  पर

 a

 श्रनच्छद न्  309  क  wars  जारी  किये  गये  रक्षा  सेवाग्र  भ्रसैनिक (1)  संविधान  ~
 afar  1973 की  एक  प्रति  जा

 1973  में  अ्रधिसूचना  संख्या  सा०नि०श्रा 29  दिस  काशित हुए  थे

 उपयुक्त  श्रधिस
 त  |

 हिन्दी  संस्करण  सभा-पटल पर  रखे

 जाने के  का  ल  ण  दी  तथा  ~ A TAT  ।  [serere

 रखें  to  6418/74 वाया सदा

 ee
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 Calling  Attention  to  Matter  of  urgent  Phalguna  2  1895  (Sa  ka)

 सनाय
 Public

 ublic  Importance  कला हाव  ee

 सभा  की  बंठकों  से  सदस्यों  की
 अनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  ABSENCE  OF  MEMBERS  FROM

 OF  THE  HOUSE

 13  वां  प्रतिवेदन

 Mt  एस०  ato  सामन्त  मैं  सभा  की  वैठकों  से  सदस्यों  की  शझ्रनपस्थिति  सम्बत्धी

 समिति  का  तेरहवां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता

 लोक  लेखा  समिति

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 97  at  प्रतिवेदन

 श्री  ज्योतिर्मय  बस  हाबर )  मैं  इस्पात ae  विज्ञान  प्रौद्योगिकी

 श्र  श्रौद्योगिक  अनुसंधान  विभागों  के  सम्बन्ध  में  लोक  लेखा  समिति  के  78  वें  प्रतिवेदन  में
 की

 गई  समिकारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गयी  कर्येवाही  के  बारे  में  समिति  का  97  वां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता

 न्र

 नियम  377  के  अन्तर्गत  मामला

 MATTER  UNDER  RULE  377

 मध्य  प्रदेश  के
 मुख्य

 न्यायाधीश  द्वारा  एक  समाचार  पत्र  को  न्याधिक  विज्ञापन  न  देंनें  के  सम्बन्ध

 में  जारी  किए गए  कथित  आदेश

 महोदय  :  जहां  तक  प्रो०  मधु  दंडवते  नियम  377  के  श्रन्तगंत  मामला  उठाये  जाने

 का  सम्बन्ध  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  मैंने  इस  मामले  पर  गंभीरता  बिचार  कर  लिया  है  कि

 यह  मामले  उनके  aferaret  के  wea  झाता  है  या  माननीय  सदस्य  को  इसका  उल्लेख  करने

 की  अ्वश्यकता नहीं

 थ्रो ०  मधु  दंडवते  :
 :  array  श्रनुमति  से  मैं  नियम  377  के  ध्ज प्रन्तगत  एक  मामला  उठा

 tal  हूं  जिससे  मुख्य  न्यायाधीश  के  श्राचरण  तथा  प्रेस  की  स्वतंत्रता  का  निर्णायक  प्रश्न  उठता

 इंदौर  से  प्रकाशित  एक  देनिक  नई  ने  मध्य  प्रदेश  के  मख्य  न्यायाधीश  श्री

 पी०  Fo  तरे  द्वारा  इंदौर  में  स्थानीय  रोटेरी  क्लब  के  मंच  से  got  भाषण  में  तीसरे  विश्व-युद्ध

 संभावना  att  भारत  की  सेनिक  शक्ति  सुदृढ़  करने  सम्बन्धी  व्यक्त  किये  गये  विचारों  की  झ्रालोचना  की  ।

 इतने  उच्च  पद  पर  मख्य  न्यायाधीश  के  लिये  राजनीतिक  भविष्यवाणी  करना  वांछनीय

 नहीं
 है

 इसरी  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  मध्य  प्रदेश  के  न्यायाधीश  ने  मध्य  प्रदेश  न्यायपालिका  न्कॉ  गोपनीय

 आदेश  जारी  किया  कि  नई  दनिया  wt  aaa  area  तक  बिज्ञापन  न  दिये  जायें  ।

 प्रेस  स्वतंत्रता  पर  एक  गंभीर  चोट  है  ate  मैं  मंत्री  महोदय  से  इस  सम्बन्ध  में  स्पप्ट

 सन  चाहता हूं
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 अध्यक्ष  महोदय
 :

 इस  मामले  में  न्यायपालिका  का  कोई  प्रश्न  नहीं  यह  तो  इस  बात  के

 का  प्रश्न  मैं  मंत्री  महोदय  से  भव्य  करूंगा  कि  इस  मामले  की  उचित  जांच  करके  वक्तव्य

 बजट  सामान्य  1974-75  सामान्य  चर्चा

 GENERAL  BUDGET,  1974-75,  GENERAL  DISCUSSION

 ait  बो०  श्रार  भगत  ( BITgaTe )  देश  की  प्राधिक  कठिनाइयों  के  संदर्भ  में  इस  वर्ष  का  बजट

 पेश  किया  गया  है  तथा  संसद  को  प्रस्तुत  किये  गये  श्राथिक  सर्वेक्षण  में  भी  यह  कहा  गया  है  श्रगला

 ay  चुनौतियों का

 यदि  स्थिति  को  देखें  तो  पता  चलेगा  कि  यह  बहुत  कठिन  हो  गई  यद्यपि  बजट  के  प्रस्ताव

 ठोस  क्योंकि  वे  मुद्रा-स्फीति  को  निष्प्रभावी  वित्त  मंत्री  ने  प्रत्यक्ष  करों  की  दिशा  मोड़ने  में

 साहस  का  परिचय  दिया  उन्होंने  ara  समिति  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  किया  है  ak  नियमित

 क्षेत्र  में  करों  में  कमी  की  है  जिससे  लोगों  को  चुनौती  दी  गंई

 यदि  जनता  की  से  समुचित  सहयोग  न  मिला  तो  वित्त  मंत्री  फिर  से  अधिक  कर  लगा  सकते

 वित्त  मंत्री  द्वारा  धन  कर  तथा  निगमित  क्षेत्र  पर  अधिभार  बढ़ायें  जाने  की  व्यापारिक  क्षेत्रों

 में  ग्रालोचना  की  जा  सकती  परन्तु  यदि  राहत  को  देखा  जाये  तो  जहां  वैयक्तिक  करों  की  राशि  60

 करोड़  रुपए  है  वहां  धन  कर  से  9  करोड़  रुपए  की  आय  होगी  ।

 उत्पादन  शुल्कों  में  वृद्धि  करते  समय  वित्त  मंत्री  ने  यह  विचार  व्यक्त  किया  है  कि  उत्पादन  शुल्क  में

 वृद्धि  से  उपभोक्ताओं  को  मूल्य  नहीं  देने  उन्होंने  अ्रधिकांशतया  ऐसी  मदों  को  लिया

 है  जिनके  मूल्य  निश्चित  हैं  ।

 पिछले  दो-तीन  वर्षों  में  वित्त  मंत्री  ने  घाटे  की  अर्थ-व्यवस्था  को  कुछ  सीमित  रखने  का  दावा

 किया  था  परन्तु  सूखे  भ्रादि  के  कारण  वे  ऐसा  नहीं  कर  1970-71 में  घाटा  424  करोड़  रुपये

 का  1971-72  में  738  करोड़  श्रौर  1972-73  में  680  करोड़  रुपये  का  ।  पिछले  वर्ष

 85  करोड़  रुपये  के  अनुमानित  घाटे  के  स्थान  पर  650  करोड़  रुपये  का  घाटा  रहा  इस  वर्ष  घाटा  800

 करोड़  से  अधिक  हो  सकता  sl

 वर्तमान  अर्थ-व्यवस्था  में  बजट  में  घाटे  की  श्रर्थ-व्यवस्था  के  लिये  बहुत  से  कारण  हमारा

 देश  बड़ा  यदि  मानसून  weer  भी  हो  जाती  है  तो  भी  कुछ  क्षेत्रों  में  सुखा  पड़  जाता

 वित्त  मंत्री  meat  के  स्थिरीकरण  की  नीति  ara  bet  हैं  किन्तु  श्रौद्यिगिक  इस्पात

 और  भारी  उद्योग  मंत्रालयों  ने  ON  के  मूल्यों  में  वृद्धि  की  प्रत्येक  वस्तु  के  मूल्य  में  वृद्ध

 हुई  है
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 कृषि  मूल्य  झायोग  ने  गेहूं  का  मूल्य  0  चकते  स  बढ़ा  पार  100  <a  <a  जा  ger  रिसा

 ei  यदि  ort  लोगों  के  लिये  विक्रय  मूल्य  बनाये  रखा  जांता  है  तो  उससे  उपदान  की  राशि  में  वृद्धि

 यह  राशि  100  करोड़  से  बढ़कर  300  करोड  रुपये  हो

 यदि  वित्त  मंत्री  द्वारा  झ्रांका  गया  घाटा  100-150  करोड़  रुपए  का  ही  हो  तो  इसका

 पर  कोई  प्रभाव  नहीं

 पिछले  वर्ष  उत्पादन  में  कमी  हुई  जब  तक  यह  प्रवृत्ति  नहीं  रुकती  तब  तक  हम  मूल्यों  को

 स्थिर  नहीं  रख  सकते  मलय  वृद्धि  से  बड़े  जमीदारों  एवं  बड़े  व्यापारियों  को  ही  लाभ  पहुंचता

 मूल्य  स्थिर  तो  रह  नहीं  या  तो  ये  बढ़ेंगे  अथवा  एक  वर्ष  में  अनाज  के  मल्थों

 में  30  से  70  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  wer  aeqai  के  मूल्यों  में  भी  भारी  वृद्धि  हुई  वित्त  मंत्री
 ने  उत्पादन  प्राथमिकता  देने  पर  ज़ोर  दिया  जोकि  उचित  ही

 अनाज  की  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  घट  रही  1967-68 में  यह  468  ग्राम  थी  1972-73

 मे ंयह  329  ग्राम रह  गई  ।  इस  वर्ष  का  उत्पादन  1970-71  के  उत्पादन  से  श्रधिक  नहीं  होगा  ।

 उत्पादन  में  तो  वृद्धि  हुई  है  परन्तु  साथ  ही  जन  संख्या
 3.6  करोड़  बढ़  गई

 चौथी  योजना  के  aa  तक  कृषि  उत्पादन  का  लक्ष्य  12.9  करोड़  टन  था  कि  घटते  घटत

 11  करोड़  टन  ही  रह  गया  wae  पांच  वर्षों  में  हमारा  लक्ष्य  कृषि  के  क्षेत्र में  4,  7  प्रतिशत  वृद्धि

 का  यदि  हम  उत्पादन  बढ़ा  पाते
 =
 2  तो  कठिनाई  से  बच  सकते  हैं  ।

 थोक  व्यापार  के  सिलसिले  में  तथा  वसूली  qe  में  वृद्धि  के  बारे  में  दो  महत्वपूर्ण  निर्णय  लिये

 गये  प्रशासनिक  विफलताओं  के  कारण  हमारी  नीति  सफल  नहीं  हुई  परन्तु  हमें  त्यागपत्न  नहीं  चाहिए

 जब  तक  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  नहीं  होती  तब  तक  हमारी  श्रर्थ-व्यवस्था
 की

 स्थिति  नहीं  सुधर  सकती

 हमें  श्रपनी  नीति  पर  ae  रहना  मूल्यों  में  प्रधिक  बचतों  तथा  उत्पादन  में  वृद्धि  से  हमें

 अ्रपनी  वित्तीय  व्यवस्था  को  ge  बनाना

 श्री  पील  मोदी  राज  जब  सदस्यों ने  गेहूं  की  वसूली  की  नीति को  स्थगित  करने

 परन्तु  इसे  त्याग  देने  की  बात  कही  तो  मुझे  दुःख

 मैंने  कहा  था  कि  मूल्य  बढ़ते  मैं  समझता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  कुछ  सीमा  aw  बधाई  के

 पात्र  प्रत्यक्ष  करों  सम्बन्धी  भ्रपनी  नीति  के  मामले  में  परन्तु  उन्होंने  जो  एक  हाथ  से  दिया

 दूसरे  हाथ  से  ले  लिया  एक  ०५ प्रार  तो  वैयत्तिक  ama  कर  में  छूट  दी  गई  है  परन्तु  दूसरी

 धन  कर  में  वृद्धि  कर  दी  गई  है  जिससे  पूंजी  निवेश  या  बचत  के  स्थान  पर  खपत  की  प्रवृत्ति बढ़ेगी

 उपभोग  में  कोई  बुराई  नहीं  उद्योग  उपभोक्ताओं  पर  ही  निभेर  करते  उनके  बिना  उद्योगों  का

 at  कोई  महत्व
 &

 परन्तु  भ्रनावश्यक  उपभोग  नहीं  होना  चाहिए

 मोटे  अनाज  के  वितरण  पर  से  सरकारी  प्रतिबन्ध  हटे  पर  मैं  सरकार  को  बधाई का  पात्र

 मानता  भारत
 में  श्रनाज  के  वितरण  की  परम्परागत  व्यवस्था  समूचे  विश्व  से  सस्ती  इसे  बिगाड़ा

 नहीं  जाना  भारतीय  खाद्य  निगम  का  वसुली  व्यय  30  प्रतिशत  जितना
 कि  विश्व  भर  में

 कहीं  नहीं
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 क

 wana  में  कृषि  के  लिये  उचित  प्राथमिकता  न  देना  बहुत  बड़ी  भल  थी  जो  कि  10-15

 ay  पहले  शुरू हुई  ।

 तेल  के  बारे  में  टेन्नाको  सौया
 न

 मान  कर  सरकार  ने  एक  गलती  10  वर्ष  पूर्व  की

 नेशिया  ने  कुछ  ag  पूर्व  ऐसा  ही  समझौता  किया  था  ate  are  वह  देश  300  करोड़  टन  तेल  का  निर्यात
 कर

 रहा  है  जबकि  हम  श्रपनी  श्रावश्यकता  पुरी  करने  के  लिये  कच्चे  तेल  के  श्रायात  हेतु  1200  करोड़

 रुपए  की  व्यवस्था  करने  की  सोच  रहे

 मीठापुर  परियोजना
 को

 श्रस्वीकार  करके  व्यवस्था  ने  उवरकों  के  क्षेत्र  में  भी  भूल  की  श्रौर
 आज

 देश  में  लाखों  टन  उवेरकों  की  कमी  खेद  की  बात  है  कि  उवंरक  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य से

 हमारा  प्रतिनिधि-मंडल  250  करोड़  रुपए  की  विदेशी  मुद्रा  लेकर  विश्व  भर  में  घम  or  हमें  उर्वरक

 नहीं  मिला  ।  इस  प्रकार  की  भूलें  करने  वालों  को  दण्ड  क्यों  नहीं  दिया  जाता  ।

 गत  वर्ष  हमें  वचन  दिया  गया  था  कि  व्यय  में  100  करोड़  रुपए  की  बचत  की  जायेगी  ।  प्रशास

 निक  व्यय  में  बहुत  अधिक  कटौती  की  जानी  चाहिए  ।

 सरकारी  क्षेत्र  में  व्यय  में  1000  करोड़  रुपए  की  कटौती  की  जा  सकती  राष्ट्रपति  के

 भाषण  पर  बहस  का  उत्तर  देते  समय  प्रधान  मंत्री  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  कार्यों  की  प्रशंसा  की  ।  उन्होंने

 खाद्य  निगम  के  सुकृत्यों  की  भी  प्रशंसा  की  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  इन  सभी  उपायों  के  लिये  देश  की  जनता

 ate  सरकार  की  विश्व-व्यापी  प्रशंसा  की  जानी  .  हमें  देश  में  मलय  वद्धि  ate  बेरोज़गारी  में

 निर्वाध  वद्धि  ote  में  वद्धि  के  लिये  सरकार  की  प्रशंसा  करनी  चाहिए  ।

 मैं  सरकार  को  चेनावनी  देना  चाहता  &
 a

 fe  इसमें  सन्देह  है  कि  सरकार  चनाव  जीतने  में

 तो  सिद्धहस्थ  परन्तु  लोगों  में  व्याप्त  असंतोष  क्रोध  शासन  करने  नहीं  देगा  ।  गुजरात

 के
 विड्रोह  के  बावजूद  गृह  मंत्री  के  पास  वहां  जाने  का  समय  नहीं

 ।  चनाव  प्रचार  के  लियें  उत्तर

 प्रदेश  तो  जा  सकते  हैं  परन्तु  श्रहमदाबाद नहीं  जा  सकते  ।

 में +  30  प्रतिशत प्रधान  मंत्री  ने  प्रस्तुत  बजट  को  स्फीति  बताया  उपभोक्ता  मूल्यों

 की  वृद्धि  हुई  इसकी  किसी  को  चिन्ता  नहीं

 भ्रष्टाचार  उन्मूलन  की  बात  की  जाती  यदि  वास्तव  में  भ्रष्टाचार  को  कम  करना  है

 तो  उसका  एक  ही  उपाय  है  कि  चनाव  पर  होने  वाले  व्यय  में  कमी  की  जाये  ।

 प्रधान  मंत्री  ने  हमें  सहयोग  देने  तथा  बदनामी  में  हिस्सा  बांटने  को  कहा  मैं  इसका  सारा

 दोष  ०५  ऊपर  लेता  हूं  कि  इतने  वर्षों  में  इतने  कदाचारों  के  बावजूद  हम  उन्हें  हटाने  में  विफल  रहे  हैं

 मेरा  सुझाव  है  कि  सभी  श्रलाभकर  कार्यवाहियों
 को

 समाप्त  किया  करों  में
 कटौती

 की

 जाये  तथा  की  न्यूनतम  सीमा  6000  रुपये  के  स्थान पर  12000  रुपये  कर  दी  जाये  ।

 निक  व्यय  में  भारी  कमी  की  जानी  सरकार  को  मुक्त  छोड़  देना  हम  श्रपने

 बचे  हुए  संसाधनों  को

 कषि/्ामीण  क्षत्र  में

 तभी

 हम  इस  विषय  परिस्थिति  से

 बच

 सकत  हैं
 अन्यथा  जो  गुजरात  में  हुआ  वही  पूरे  देश  में  होने जा  रहा  है

 Shri  Namal  Kishore  Sharma  (Dausa)  I  welcome  the  Budget  presented  by  the

 hon.  Finance  Minister  as  a  whol
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 मड्ोइय  पीठासीन

 [MR.  DY.  SPEAKER  IN  THE  CHAIR]

 It  is  true  that  this  Budget  has  not  been  able  to  remove  all  the  ills,  as  was  hoped.
 The  raising  of  exemption  limit  from  Rs.  5000  to  Rs.  6000  is  a  good  measure,  but  the  relief

 in  taxes  to  higher  slabs  is  not  required.

 The  provision  made  for  defence  in  the  Budget  is  praiseworthy.  Of  course  we  should

 live  like  goodਂ
 neighbours

 but  at  the  same  time,  we  cannot  afford  to  ignore  our  defence

 obligations.

 I  also  appreciate  the  additional  provisions  made  for  agriculture.  But  the  question
 here  is  whether  this  Budget  would  be  able  to  solve  our  difficulties.  Last  year,  we  prepared
 a  deficit  Budget  to  the  tune  of  87  crores  of  rupees,  but  ultimately  the  deficit  rose  to  Rs.  650

 Crores.  Decline  in  production  and  inflation  are  responsible  for  it.

 I  do  not  agree  with  shri  Piloo  Mody  that  controls  should  be  done  away  with.  On

 the  either  hand,  I  feel  that  controls  should  be  more  strict.

 There  is  nothing  that  is  not  available  in  the  black  market.  It  means  that  there  is  no

 dearth  of  commodities.

 Even  the  Prime  Minister  mentioned  that.  many  changes  in  the  administrative  field

 werenecessary.  But  when  would  there  changes  be  brought  about  ?  Alongwith  the  proposed

 changes,  please  link  the  issue  of  promotions  which  would  raise  the  morale  of  the  services.

 I  am  of  the  view  that  the  practice  of  giving  Dearness  allowance  to  the  employees  should

 be  done  away  with  and  instead  they  may  be  supplied  with  essential  commodities  through

 cooperative  societies  and  departmental  stores  at  fair  prices.

 Sccondly,  the  Governinent  should  act  more  vigorously  on  the  food  front.  If  we

 increase  th2  area  of  cultivable  land  from  one  crore  hectares  to  1.40  crore  hectares  by  the,

 end  of  fifth  five  year  plan,  we  will  be  able  to  met  our  requirements  of  foodstuffs.  Power

 811  electricity  should  be  provided  to  farmers  to  increase  food  production.

 W:  should  make  maximum  provision  for  the  purpose.

 The  Central  Government  has  not  taken  any  decision  on  Rajasthan  canal  so  far.

 Its  cost  has  increased  two-fold.  The  Rajasthan  canal  after  its  completion,  will  irriagate

 12.62  lakh  hectares  of  land.  The  Central  Government  is  not  taking  over  the  construc-

 tion  of  this  Project.  The  Rajasthan  canal  should  be  treated  as  a  national  Project

 Inter-state  dispute  between  Himachal  and  Rajasthan  is  hindering  the  construction

 work  of  Paug  Dani.  This  dispute  should  be  settled  at  the  national  level.

 श्री  बसंत  साठे  :  :  बजट  द्वारा  हमें  उन  उपायों  पर  विचार  करने  का  अवसर  मिलता

 है  जिनके  द्वारा  हम  श्रपनी  समस्याओं  का  समाधान  कर  सकते  हैं  ।  हमारी  सबसे  महत्वपूर्ण  समस्यायें

 मूल्य  उत्पादन  जनसंख्या  नियंत्रण  झ्ादि  झ्ादि  हैं
 ।
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 देश  की  सबसे  बड़ी  समस्या  जनसंख्या-वृद्धि  की  है  जो  हमारी  राष्ट्रीय  TA-STACAT  को  प्रभावित

 कर  रही  है  ।  जन  वितरण  प्रणाली  में  परिवर्तन  की  श्रावश्यकता  है  ।

 के  उत्पादकों  तथा  थोक  ate  परचून  व्यापारियों  श्रादि  का  एक  ate  बनाया  चाहिये  ।  एक  afar

 वस्तु  मंत्रालय  होना  चाहिये  |  उत्पादन  तथा  बिक्री  स्तर  पर  प्रत्येक  भ्रनिवाय  वस्तु  के  मूल्य  निश्चित

 किये  जाने  चाहिये  ।  मूल्य  नियंत्रण  के  लिये  जनता  की  होनी  चाहिये  तथा  मूल्य  में  प्रनुचित  वृद्धि

 करने  वाले  तत्त्वों  को  कम  से  कम  एक  वर्ष  जेल  की  सजा  दी  जानी  चाहियें
 ।

 केवल  खाद्यान्न  के  मूल्य

 |  उर्वरक  बिजली  के  मूल्य  निश्चित  करना  श्रनिवाय

 है
 ।

 व्यय  कर  लगाना  भी  बहुत  कुछ  जरुरी  है  ।  भ्रामोद  तथा  शादी  संबंधी  व्यय  पर  कर

 लगाया  जना  चाहिये  ।  इसे  खच  होने  वाली  राशि  के  स्त्रोत  पंता  चल  जायेगा  ।

 सरकार  को  कुछ  ऐसी  व्यवस्था  करनी  चाहिये  जिससे  धन  उत्पादन  कार्यों  में  लग  सके  ।  लोगों  को

 ऐसा  करने  के  लिये  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्रायकर  की  सीमा  6,000  रुपये  से  बढ़ाकर  7,200  रुपये  की  जानी  चाहिये  तथा  700  करोड़

 रुपये  की  राशि  को  बकाया  की  वसूली  की  are  विशेष  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।

 कालें  धन  में  प्रति  वर्ष  600
 करोड़  रुपये  की  वृद्धि  होती

 ।  सरकार हस  बारे  में  क्या

 वाही  करने  जा  रही  है  ?

 उत्पादन  के  हित  में  कमेंचारियों  को  विश्वास  में  लिया  जाना  चाहिये  तथा  उन्हें  प्रबन्ध शामिल

 किया  जाना  चाहिये  ।  जब  तक  हम  उत्पादन  में  नहीं  करते  तब  तक हम  मुद्रास्फिति को  रोक

 श्री  विक्रम  महाजन  at  देश  एक  गम्भीर  अर्धिक  संकट  से  गुजर  रहा  है  ।

 उत्पादन  की  राशि  में  कुछ  सच्यियि  कदम
 उतना ठाना  श्रनिवाय  ताकि  श्रनिवायं

 के
 मामले

 में  देश  श्रात्म-निर्भर  हो  कहा  गया  है  कि  यह  बजट  जन-विरोधी  है  ।  ऐसे  oe  यहां  पेश  किये  गये

 सभी  बजटों  के  बारे  में  कहे  गये  > ठ  ।

 कर
 के  मामले  में  कुछ  राहतें  भी  दी  गयी  हैं

 ।
 वास्तव  में  कर  मूल्य  वृद्धि  के  aaa

 निश्चित  की  जानी  चाहियें  ।

 यदि  समृद्ध  किसानों  पर  कर  लगाया  जाये  तो  सरकार  को  इससे  कोई  विशंष  लाभ  नहीं  होगा
 ।

 इस  हेतु  एक  saa  विभाग  खोलना  पड़ेगा  |

 वै
 सम्पदा  शुल्क  इस  देश  में  श्रन्य  सभी  देशों  से  ic  ।  शल्क  पश्चिमी  देशों  में  भारत  की

 अपेक्षा कहीं  ग्रधिक  है  ।

 मृत्यु  कर  के  रूप  में  लगाया  गया  कर  सबसे  कम  दुःखदायी  है
 ।

 ब्रिटेन  में  मृत्यु  कर  भारत  से

 अ्रधघिक  है  ।  श्रायकर  ate  सम्पत्ति  कर  को  न  बढ़ा  कर  कर  की  दर  बढ़ाई  जानी  चाहिये  ।

 काले धन  की  खोज  कर  काम  में  लगाना  चाहिये  ।  बताया  गया  है  कि  काले  धन  की  राशि

 15,000  करोड़  रुपये  हैं  ।  यदि  उसे  10  प्रतिशत  पर  भी  लगा  दिया  जाये  1,000  करोड़  रुपया
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 वार्षिक  लाभ हो  सकता है  ।  श्रौर उस  a  पर  भी  शझ्रायकर  = ATT  होने  लगेगा  |  परन्तु  सरकार  कठोर

 =>  !
 दण्ड  देकर  काले  धन  को  नहीं  निकाल  सकती

 इतने  श्रघिक  कर्मचारियों  की  श्रृखला  et  बना  रखी  है
 ।

 यदि  एक  wat  सचिव

 wat  सचिव  का  कार्य  करता
 >  >  | o  तो  उसे  10%  प्रघिक  धन  दिया जा  सकता  ट

 बढ़ते  हुये  मूल्यों  के  लिये  हमें  एक  सैल  बनाना  चाहिये  ।  यह  मूल्यों  को  स्थिर  रखने  का  कार्य

 कर  सकेगा
 ।  ऐसा  करने  पर  ही  श्रथ-व्यवस्था  सुधर  सकती  हैं  ।

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  :  निस्संदेह  हमारा  देश  गम्भीर  श्राधिक  संकट
 से  गुजर

 रहा है
 ।

 मुझे  उम्मीद थी  कि  हन  समस्यांश्रों  के  समाधान  के  लिये  इस  बजट  द्वारा  झामूल  परिवर्तन  किया
 जायेंगा  ।

 सरकार  द्वारा  की  गई  श्राथिक  समीक्षा  में  बहुत  सी  रोचक  बाते  कहीं  गयी  है  ।  सरकार
 को

 ध्यान

 रखना  चाहिये  कि  जनता  को  सही  श्रौर  पूरी  जानकारी  दी  जाये  ।  मुझे  समीक्षा  के  बारे  में  यह  शिकायत

 हैं  कि  इसमें  देश  की  स्थिति  का  समग्र  चित्र  नहीं  श्रांका  गया
 >
 ए  |

 कल  ही  विश्व  बैंक  के  इस  आदेश  के  संबंध  में  परिचालित  प्रतिवेदन  पर  श्रसफल  बहस  हुई  थी  ।

 उक्त  प्रतिवेदन  से  यह  तो  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  परिस्थिति  गम्भीर
 > ट  |  जब  दूसरे  लोग  स्थिति

 ar  । को
 जान  सकते  हैं

 तो
 इसे  श्रपने  देश  में  कयों  गुप्त  रखा  जाता  @

 वित्त  मंत्री  तथा  सरकार  जनता  को  श्रधिक  विश्वास  में  लेना  चाहिये  ।  समस्या  की  सही  जानकारी

 से  जनता  संघर्ष  करने  में  समर्थ  हो  सकेगी  |  सरकार  ने  यह  तो  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  स्थिति  खराब

 है  परन्तु  यह  स्पष्ट  नहीं  किया  है  कि  इस  विषय  परिस्थिति  का  सामना  Fa  किया  जायेगा  |

 बढ़ते  हें हुये  मुद्रा  भ्रौद्योगिक  उत्पादन  में  कमी  ,  बढ़ती  हुई  जन  कृषि का  बहुत

 कम  उत्पादन  स्थिति  को  श्रधिक  विषम  बनाता  है  ।  मैं  जानता  हूं  कि  बजट  इन  सभी  बातों  को  एक

 साथ  नहीं  कर  सकता  ।  परन्तु  इसे  सष्टी  दिशा  में  तो  चलना  चाहिये  ।

 परन्तु  बजट  द्वारा  कार्य  सही  दिशा  में  amt  नहीं  बढ़ाता  भ्रपितु  पीछे  धकेलता  है  |

 मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  बारे  में  बताया  गया  है  कि  यह  wet

 तैयार  नहीं  है
 ।

 सरकार  पहली  श्रप्रैल  को  पांचवीं  योजना  के  समारम्भ  पर  डाक  टिकट  निकाल  रही  है  |

 यह  स्थिति  हास्यास्पद  है  ।

 वित्त  मंत्री  ने  बताया  कि  बजट  में  घाटा  125  करोड़  रूपए  का  है  ।  पिछले
 85  करोड़

 रुपए  बताया  गया  था  परन्तु  वह  650  करोड़  तक  बढ़  गया  ।  हमारा  लक्ष्य तो  सत्यमेव जयते  परन्तु

 सरकार  का  व्यवहार  है
 क्रीयतेਂ

 ।

 वित्त  महोदय  को
 संकल्प

 करना  safe  कि  वे
 qa  घाटे

 की
 e Wa-syqeqT

 नहीं  लायेंगे
 ।

 इसके  कारण  art  मुद्रास्फिति  बढ़ती  जा  रही  है  ।  सरकार  कर  श्रपवंचन  के  बारे  कुछ  नहीं  करना  चाहती

 है  ।  क्या  कर  श्रपवंचन  रोकने  के  लिये  ate  अधिक  ठोस  कदम  नहीं  उठा  सकती  ताकि  atk

 अधिक॑  लोगों  पर  कर  का  असर  न  पड़े  |  मंत्री  महोदय  को  बताना  चाहिये  कि  कर  की  कितनी

 राशि  बकाया  है  भ्रौर  सरकार  इसकी  वसुली  तथा  कर  श्रपवंचन  का  पता  लगाने  के  लिये  कया  कदम  उठा

 रही  है
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 हमारे  देश  के  सामने  काले  धन  की  है  ।  प्रतीन  होता  कि  सरकार  की  इच्छा  न

 तो  काले  धन  को  समाप्त  करने  की  है  शर
 न  ही  इसे  maven  करने  का  उसमें  साम्य  है  1

 रुपये  की  कीमत  कम  हो  चुकी  इसलिये  मैं  मंत्री  महोदय  से  भ्रनरोध  करुंगा  कि  शझ्रांयकर  की

 सीमा  छः  हजार  रुपये  से  बढ़ाकर  दस  हजार  रुपये  कर  दी  जाये

 अब  कुछ  उद्योगपति  कृषि  की  श्रोर  जा  रहे  शर  पंजीपति  बनते  जा  रहे  हैं  ।  इसीलिये मैं

 चाहता  हूं  कि  कृषि  पैदावार  पर  भी  कर  लगाया  जाये

 अधिक  अच्छा  होता  यदि  कर  वस्तुभ्नों  के  स्थान  पर  केवल  कुछ  ही  विलासिता  की

 पर  कर  लगता  जिनका  उपयोग  श्रधिकांश  धनी  लोग  ही  करते  हैं  ।

 सम्पत्ति  की  समानता  द्वारा  ही  वास्तविक  समानता  सम्भव  है  |  बजट  में  इन  बातों  की  कोई  भी

 चर्चा  नहीं  की  गयी  |  यह  बात  दुर्भाग्य  की  है  कि  सरकार  ने  पोस्टकार्ड  तथा  श्रन्तर्देशीय  पत्न  जैसी

 स्वेसाधारण के  उपयोग  वाली  seat  पर  भी  कर  लगाया  है  जो  aga  ही  श्रापत्तिजनक  है  पिछले  कुछ

 वर्षों  से  भारत  सरकार  को  देश  की  श्रथव्यवस्था  को  ध्यान  न  अ्रत्याधिक व्यय करने की श्रादत व्यय  करने  की  श्रादत

 सी  पड़  गयी  |  यदि  हमारे  नेता  खला  खच  करना  बन्द  कर  दें  तो  इसका  लोगों  पर  प्रभाव  पड़ेगा

 मुझे  orm  है  कि  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  अपने  चुनौतीपूर्ण  कार्यों  की  are  ध्यान  देंगे  ।  मुझे

 भी  ora  है  कि  देश  के  at  शास्त्रियों  द्वारा  ज्ञापन  पर  भी  गम्भीरता  से  किया  जायेगा  ।

 अपने  उत्तर  में  मझे  amr  है  कि  वे  इन  सब  बातों  की  चर्चा  करेंगे  ।

 51१  G.C.  Dixit  (Khandwa)  Rising  prices,  unemployment  and  fall  in  production

 has  also  hit  our  rural  economy

 Majority  of  population  in  India  lives  in  the  7  lac  villages  scattered  throughout

 India  The  Finance  Minister  has  stated  that  crores  of  rupees  have  been  earmarked  for

 increasing  agricultural  production  The  Government  has  done  its  best  for  the  develor-

 ment  of  agriculture  We  must  also  pay  a  little  heed  towards  the  people  living  in  very

 miserable  condition  in  the  huts  while  constructing  sky-kissing  building  in  the  metropolitan

 cities  The  essential  commodities  or  articles  of  the  village  life  should  only  be  produced  in

 the  villages  Production  of  articles  of  daily  use  in  the  villages  will  definitely  make  the

 villages  self  sufficient.  happy  to  know  that  the  Finance  Minister  has  earmarked

 Rs.  226  crores  for  the  development  of  agriculture

 Madhya  Pradesh  is  very  rich  in  the  natural  resources  and  still  people  are  living  in

 miserable  condition  there  This  state  has  also  rich  in  forest  wealth

 No  irrigation  facilities  are  in  this  state  84  percent  of  wheat  in  Madhya

 Pradesh  is  produced  on  unirrigated  land

 Madhya  Pradesh  Government  has  sent  71  schemes  to  the  centre  for  opening  various

 link  roads-with  the  other  states  but  these  schemes  appears  to  have  been  put  in  the  cold  sto-

 Tage.

 Shri  Nageshwar  Dwivedi  (Machhlishohr) :
 I  commend  the  budget  presented  by  the

 Finance  Minister.  Taxation  was  the  only  way  to  check  inflation.  This  budget  has  put

 inore  burden  on  rich  people  and  less  on  the  low-income  group.  There  was  every  justifi-

 cation  in  increasing  this  prices  of  post-cards  and  envelops  keeping  in  view  the  condition

 of  the.  P&T  Deptt.,  which  is  running  into  losses
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 Imposition  of  more  taxes  leads  to  Dalen nri  ce  rise  and  d  र ern  and  for  more  salary  by  the  em-

 ploy  ved mag  who  so.nztimes  also  resort  to  strikes.  Government  should  be  very  strict  in  such

 matters.

 Opposition  parties  tried  to  benefit  out  of  the  rising  prices  during  recent  elections  in

 U.P.  but  this  slogan  could  not  impress  the  voters.  11  is,  however,  true  that  some  weakness

 has  developed  in  the  Administration.

 You  are  paying  overtim2  allowance  to  your  employees  which  is  neither  justified  nor

 proper.  You  pay  silary  as  well  as  overtime  to  an  employee.  Some  way  out  should  be

 found  so  that  practice  of  overtime  could  be  stopped.

 Government  should  kegp  strict  watch  over  the  corrupt  activities  of  such  employees

 who  prosper  only  after  joining  the  Government  service.  There  should  be  thorough  in-

 3tigation  into  th2  extra-incom2  of  such  employees.  Such  type  of  employees  generally

 belongs  to  the  Incom:2-tax  Dantt.  Hugz  amount  of  tax  is  evaded  due  to  mutual  under-

 standing  b2twzen  Government  employees  and  businessmen.

 Government  should  deal  with  the  agitations  of  the  employees  with  iron  hand  as  was

 done  in  Uttar  Pradesh  where  Engineers  and  other  employees  went  on  strike  at  the  time  of

 elections.  Such  employees  should  be  dealt  with  sternly.

 People  are  not  getting  cheap  and  early  justice.  Some  solution  should  be  evolved  with

 a  view  to  provii2  ch2a  and  early  justice  to  the  people.

 Finance  Minister  should  find  out  way  and  means  with  a  view  to  ensure  at  least  cost

 of  production  at  the  farm  to  the  farmers  who  sell  their  produce  in  the  market.  Gap  bet-

 ween  city  and  villages  is  increasing  with  the  passage  of  time  which  should  be  bridged  as

 far  as  possible.

 I  support  the  Budget.

 Shri  Virbhadra  Singh  (Mandi)  :  Country  is  facing  great  crisis.

 Iam  happy  to  563  that  the  ceiling  of  income  tax  has  been  increased  from  Rupees  five

 thousand  to  six  thousand  which  will  give  relief  to  the  middle  income  group

 The  rate  of  wealth-tax  has  been  increased  for  the  wealth  worth  more  than  Rupees

 five  lacs.  I  welcome  all  the  tax  proposals  except  the  one  relatingto  increase  in  the  price  of

 postcard  which  is  not  justified.  Will  the  Finance  Minister  reconsider  this  issue  and  see  if

 the  price  of  postcard  can  be  reduced  ?

 The  administrative  expenditure  of  the  Government  has  been  increasing  with  the  pas-

 53४2  of time.  Increase  in  the  administrative  expenditure  is  not  in  the  interest  of  our  nation.

 It  is  correct  that  our  country  is  one  of  the  heavily  taxed  countries  in  the  world.  Peo-

 ple’s  worcy  is  justified  in  case  the  amount  of  tax  collected  from  them  is  not  utilised  properly.

 There  is  a  great  need  to  cut  down  the  expenditure  of  the  Government  to  the  mini-

 mun.  The  Goveran  ent  should  avoid  unnecessary  expenditure  as  far  as  possible.
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 Rs.  1800  or  VWI  Tia Ares  hy  ve  been  earmarked  for  Defence  in  the  present  budget.  This  much

 of  provision  for  the  defence  of  our  country  is  no  doubt  justified  but  at  the  same  time  we

 Should  be  vigilent  enough  to  see  that  there  is  no  unnecessary  expenditure  in  the  defence

 department.

 The  steps  taken  by  the  Government  so  far  for  recovering  the  tax  arrears  are  not  ade-

 quate.  There  will  be  no  need  to  levy  new  taxes  in  case  Government  take  stern  action  for

 recovering  tax  arrears  and  avoid  unneccessary  expenditure.

 The  public  sector  plays  an  important  role  in  the  economy  of  our  country.  They

 shuld  be  given  maximum  encouragement.  At  the  sametime  we  hope  that  money  invested

 in  the  public  sectors  will  deliver  goods  to  the  country.
 There  had  been  definite  improvements  in  the  performance  of  public  sector  for  the

 last  one  or  two  years  but  at  the  same  time  they  have  not  returned  substantial  profits  to  the

 national  ex.hequer.  The  hon.  Minister  should  pay  necessary  attention  towards  this,  so

 that  big  source  of  income  could  be  taped.

 The  price-hike  is  causing  anxiety.  We  should  find  out  the  real  cause  of  rising  prices.

 Shortfall  in  the  agricultural  and  industrial  production  is  one  of  the  causes  for  rise  in  prices.
 The  Government  should  act  sternly  against  black  marketeers,  hoarders  and  anti

 social  elements.  We  can  not  check  the  rising  prices  unless  and  until  such  anti-national

 elements  are  not  dealt  with  iron  hand.

 Our  country  is  predominantly  an  agriculturist  country.  We  have  not  been  able  to

 increase  agricultural  production  during  the  last  25  or  26  years  which  proves  that  agriculture

 Rs.  235  crores  have  been  earmarked was  not  given  sufficient  priority  during  these  years.
 for  agriculture  but  the  provision  for  irrigation  is  less  than  what  it  was  in  the  last  budget.

 1  support  the  budget  with  the  hope  that  hon.  Minister  will  pay  necessary  attention  to-

 wards  my  suggestions.

 Shri  Shiv  Kishan  Modi  (Sikar)  :  I  congratulate  the  Finance  Minister  for  his  bold

 step  to  reduce  income-tax  by  20  per  cent.  This  step  will  inimise  the  flow  of  black  money.

 Only  a  couple  of  years  ago  it  was  decided  that  Income-tax  Officer  will  not  check  the  accounts

 if  the  return  is  for  Rs.  25  thousand.  I  will  request  him  that  this  ceiling  should  be  raised

 to  Rs.  50  thousand  which  will  increase  your  income  and  encourage  people  to  pay  the  taxes

 honestly.  Intricacies  of  the  present  Income-tax  Act  should  be  simplified.

 We  should  find  out  the  reasons  for  which  production  is  not  increasing.  You  should

 pay  according  to  the  quantum  of  work  done.  We  should  pay  them  more  but  at  the  same

 time  we  should  also  create  sense  of  duty  in  them.

 Our  system  of  education  is  defective.  We  should  bring  about  some  reforms  in  it  so

 that  we  could  have  more  technicians,  artists  and  engineers.

 Tobacco  is  produced  in  Sikar  and  Jhunjhunu  Districts  of  Rajasthan.  Central  Tabacco

 tax  has  been  levied  there.  You  should  not  levy  the  tax  on  cultivation  but  sale  of  this  com-

 This  to-
 modity.  The  rate  of  tax  to  be  levied  is  entirely  at  the  sweet  mercy  of  Inspector.

 bacco  is
 used

 for  fertilisers  and  I  say  that  it  should  not  be  taxed.
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 Rajasthan  has  rich  deposits  of iron  Pyrite  which  can  produce  a  large  quantity
 of  sul-

 phur  but  these  deposits  are  not  being  explored.

 Government  should  also  take  necessary  steps  to  check  the a  blac re  k  marketing  of  diesel
 which is  possible  if  some  licenses  are  cancelled

 I  will  request  that  a  Bank  and  High  Court  Bench  should  be  opened  at  Jaipur  and  also

 University  should  be  opened  at  Kota

 Shri  R.S.  Pandey  (Rajnandgaon)  :  We  have  not  been  able  to  solve  the  basic  problems
 life.  We  have  spent  crores  of  rupees  during  the  period  of  Four  Five  Year  Plan  but  the

 qu2stion  is  whether  we  have  suceeded  in  providing  the  people  with  employmcat  land

 aid  resources  ?  Reply  will  be  in  the  negative

 We  will  bz  disappointed  after  assessing  the  achievements  of  the  last  25  years
 Ta>  country  has  not  moved  forward  during  these  years  because  of  increasing  shortages

 pric>  spiral,  adulteration,  black  money  and  growing  population

 The  Finance  Minister  has  accepted  the  reality  of  price  spiral  Last  years  he  expressed
 his  confidence  that  prices  will  be  checked.  He  also  expressed  hope  for  the  growth  in  the

 agricultural  and  industrial  production

 There  is  no  coal,  no  wagons  and  there  is  no  coordination  in  the  functioning  of  Rail-

 way  Ministry

 The  Wanchoo  Committee  report:  has  expressed  a  great  anxiety  over  the  circulation

 of  black  money.  Rupee  value  has  reduced  to  36  Paise  only  and  it  can  go  down  to  the  extent

 of  20  Paise  under  the  present  circumstances.  Producers  and  Common  men  should  be

 associated  with  the  drafting  of  budget  and  schemes  We  should  stop  all  the  works  and

 We projects  and  concentrate  on  agriculture  during  the  period  of  Fifth  Five  Year  Plan

 should  try  to  utilise  the  river  water  for  irrigation.  At  the  saine  time  inter-state  water  disputes

 hould  be  settled  as  early  as  possible

 We  should  also  pay  special  attention  towards  fertilizers,  science  and  technolog;

 We  have  to  provide  the  people  with  basic  necessities  of  life.  We  have  constructed  big

 dams  like  Bhakra  etc.  we  should  pay  necessary  attention  towards  minor  irrigation  schemes

 We  should  be  self  sufficient  in  the  matter  of  education,  clothes  and  housin  We

 should  concentrate  on  agriculture  and  should  postpone  all  the  unproductive  development

 projects

 More  attention  should  be  paid  to  irrigation  schemes  so  that  early  results  may  be

 o‘ained  through  less  investment  Paying  greater  attention  to  this  sector  is  all  the  more

 important  because  rain  is  very  uncertain  inIndia.  It  is  true  that  India  has  made  pro-

 gress  in  other  scientific  spheres,  but  we  are  still  not  self  sufficient  in  the  matter  of  foodgrains

 The  Government  should  make  proper  arange:ments  to  find  out  black  money  Wan-

 choo  Committee’s  report  should  be  implemented.  We  should  take  steps  to  check  sending

 of  foreign  money  out  of  the  country.
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 Inter  State  water  disputes  should  be  settled  immediately.  The  House  should  have

 the  right  to  settle  them

 Farmers  having  income  more  than  10,000  rupees  should  be  taxed

 Power  stations  should  be  constructed  on  the  pait-heads  in  the  coal  mines  areas  in

 Madhya  Pradesh  So  that  we  may  be  able  to  supply  power  to  the  neighbouring  areas

 Expenditure  tax  should  certainly  be  imposed  to  curtail  ostentations  Expenditure

 New  buildings  and  flats  should  be  taxed  at  the  rate  of  25  per  cent

 All  transactions  above  Rs.  !000  should  be  valid  only  of  made  through  cheque

 Shri  S.M.  Banerjee  (Kanpur)  oppose  the  budget  proposal  The  country  has

 never  faced  such a  grave  crisis  as  is  facing  today.  People  cannot  be  satisfied  by  merely

 Siyiiz  पि  0312  days  are  ap>roaching.  They  want  something  for  their  existence.

 The  prices  of  essential  commodities  have  risen  from  25  per  cent  to  6  per  cent  and

 of  them  are  in  short  supply.  This  problem  can  cnly  be  solved  by  stablising  the  prices
 of  essential  commodities

 There  are  more  than  two  crores  people  unemployed  in  the  country.  It  was  told  that

 th>  position  of  unzmployment  would  be  eased  after  the  establishment  of  big  plants.  But

 the  unznployment  and  the  poverty  is  increasing  day  by  day  Today,  the  poor

 e0le  are  becoming  poorer  and  the  rich  are  growing  richer

 The  condition  of  the  salaried  people  has  really  become  miserable  In  the  face  of  the

 present  rising  prices  their  actual  income  has  reduced  to  such  an  extent  that  it  is  very

 difficult  for  them  to  make  both  ends  meet

 The  people  have  now  become  fade  up  with  the  lame  excuses  like  there  is  no  rain  this

 year  or  the  crops  have  been  affected  by  floods  etc.  Now  the  siluaticn  has  reached

 its  climax  and  the  people  are  not  prepared  to  tolerate  any  longer  We  have  seen  their

 contents  in  Gujrat  This  agit  ation  is  bound  to  spread  in  other  states  also

 There  is  acute  shortage  of  Coal  in  the  country.  The  Government  is  responsible  for

 this  acute  shortage

 People  have  to  face  great  difficulties  in  getting  essential  commodities  like  wheat,  rice

 sugar  etc  People  have  to  stand  in  queues.  For  every  essential  commodities  and  inspite  of

 this  there  is  no  guarantee  that  they  will  get  the  thing.  If  it  is  continued  like  that  position

 of  Gujrat  will  be  repeated

 It  is  good  that  the  exemption  of  income  tax  has  been  raised  from  Rs  5000/-  to

 Rs.  6,000.  But  this  limit  should  have  been  raised  to  Rs  10,000  or  12,000  so  that  middle  class

 people  could  get  some  relief.

 The  increase  in  the  price  of  postcard  should  be  withdrawn

 There  is  great  disparity  in  the  wages  of  the  employees  of  public  urdertekings  erd

 depart  mental  undertakings.  This  disparity  should  te  removed.  The  Goverrmcnt  skculd

 formulate  a  national  wage  icy
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 There  is  a  great  hoarding  of  food  grains  in  the  country  But  no  body  has  been  arres-
 rard ted  in  the  country  in  this  rege ara,

 ग The  Government  should  stop  wasteful  ure  instead  of  imposing  more  taxes,

 श्री  विश्वनौरायण शास्त्री  )  :  वित्त  मंत्री  द्वारा  रखे  गये  बजट  प्रस्तावों  का  मैं  स्वागत

 करता  Z  |  1974-75  कें  बजट  का  बटुत ड  महत्व  हैं है  क्योंकि  यह  पांचवीं  योज़ना  के  पहले  वर्ष  का  बजट है  ।

 जै ॥  वजट  का  मुख्य  त रि  संसाधनों  को  जुटाना  है

 |  देश  के  विकास  के  लिये  संसाधनों  की  श्रावश्यकता

 है  ।  लेक्नि  केवल  मात्र  विकास  पर्याप्त  नहीं  क्योंकि हम  लोकतान्त्रिक
 पद्धति

 के
 अनुयायी  हैं

 हमें  सामाजिक  न्याय  भी  मिलना  चाहिये  |  यह  सर्वेविदित  है  कि  घाटे  की  Wa-qeAy  से  aerferta

 होती  है  परन्तु  वित्त  मंत्री  को  गेर-उत्पादक  परियोजनाओं  के  लिये  भी  धन  की  व्यवस्था  करनी  होती  है

 इस  बजट  में  तीसरे  वेतन  श्रायोग  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  कें  लिये  236  करोड  रुपये  गर

 राष्टीय  ७  के  लिये  20  करोड  रुपये  शर  ञझ्त्त  संबंधी  राजसहायता  के  लिये  577  करोड

 रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इस  प्रकार  की  wee  भी  कई  गेर-उत्पादन  मद  हैं  ।  हमारे  देश  में

 वर्ष  कोई  ना  कोई  दैवी  श्रापत्ति  ot  है  इसके  लिये  एक  madi  निधि  बनाई  जानी  चाहिये  |

 शिक्षा  atc  संस्कृति  के  लिये  पर्याप्त  धनराशि  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  |  जिस  काम से

 राष्ट  निर्माण  में  सहायता  मिलती  हो  उसके  लिये  अधिक  धन-राशि  की  व्यवस्था  करनी  चाहियें  ।

 वित्त  मंत्री  ने  उच्च  स्तर  पर  97.75  प्रतिशत  को  घटा  कर  77  प्रतिशत  किया  ।

 मैं  am  करता  =  कि  इस  से  वाछित  सफलता  मिलेगी  ar  उद्योंगों  में  पंजीनिवेश  बढ़ेगा  |  कर

 को  छुट  सीमा को  5,000  रुपये से  बढ़ा  कर  6,000  नज प्प्यि  तक  कर  देने  का  भी  मैं  स्वागत  करता  |

 परन्तु में  चाहता  हूं  कि  इसको  वांचू  समिति  की  '  सिफारिशों  के  श्रनुसार  7, 31010  रुपये  तक  बढ़ा  देना  चाहिये
 >

 विलास  सामग्री  पर  परोक्ष  कर  लगाया  जाना  उचित  ही  ।  उससे  185  करोड़  रुपये  प्राप्त  होते  की
 न्र  | ar  है  इस  राशि  को  उत्पादक  में  लगाया  सा  सकता

 मुझे  इस  बात  का  खेद  है  कि  इस  बजट  में  बेरोजगारी  की  समस्या  के  लिये  gat  से  कोई  व्यवस्था

 नहीं  की  गई  है  ।  सरकार  को  Ferg,  पश्चिम  बंगाल  श्रौर  उड़ीसा

 के  पिछड़े  क्षेत्रों  की  दयनीय  श्रवस्था  पर  ध्यान  देना  चाहिये
 |

 वहां  की  प्रति  व्यक्ति  प्राय  राष्ट्रीय  प्राय  से
 बहुत कम  है

 मैं  मंत्री  महोदय  से  करता  हूं  कि  वह  ब्रह्मपुत्र  बाढ़  नियंत्रण  ग्रायोग  को  कुछ  धनराशि दे

 ताकि  देश  को  I NGIa4 4 a  ख्याति  वाली  इस  जबरदस्त  नदी  की  प्रति  वर्ष  हर  वाली  बाढे  से  बचाया

 जा  सके  |

 श्रीमती  मुकुल  बनर्जों  :  वित्त  मंत्री  ने  वर्ष  1974-75 के  तुलनात्मक  बजट

 पेश  किया  है  गत  एक  वर्ष  में  श्रत्यावश्यक  के  मूल्यों  में  भारी  वृद्धि  दुई  स्ताव  इस

 ढंग  के  होने  चाहिये  कि  उनसे  श्राम  जनता  को  बोझ  कम  हो  |  मिट्टी का  पोस्ट  कार्ड  ma

 ।  मैं  वित्त लोगों  के  काम  आने  की  चीजें  हैं
 हैं  परन्तु  इनके  मूल्यों  में

 भी
 वृद्धि  करने

 प्रस्ताव
 रखे  गये  हैं

 मता  स  wade  wey  fir  ee  कार  पर  शल्क  स  यात  जाये  ।  zy  पेस्ट भी  सव॑साधारण के  प्रयोग
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 नल  ल  किक  कन

 बजट  )
 ee  a य  य  बि

 की  वस्तु  हे  प्रत  इसके  मुल्य  में  भी  वृद्धि  नहीं  की  जानी  चाहिये  ।  ——-- ayat  के  बने  Fest  ड्राई

 बेटरी  सैल्म  के  उत्पादन  शुल्क  में  5  प्रतिगत  यया  मूल्य  वृद्धि  से  वेत्री  खाद्य  तेल  तथा  अन्य

 अनेक  उपभोक्ता  वस्तुप्नों  के  मूल्यों  में  वृद्धि हो  जायेगी  ।  इससे  ara  जनना  को  भारी  कठिनाई  होगी  ।

 पेट्रोल  के  मल्प  में  वद्धि  से  यादि  के  किराये भी  az  गये  ।  मिती  बमों  के  किराये  भी

 अवश्य  बढ़ेगे  |  aerate  की  भी  कोई  सीमा  होनी  चाहिये  ।  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  पर  विचार  करना

 चाहिये  कि  टेक्सी  ote  स्कूटर  बालों  के  लिये  पेट्रोल  का  नियंत्रित  दर  पर  कुछ  निर्धारित  किया

 जायें  ताकि  वह  पहले  किराये  लेते  रहें  ak  उनकों  कोई  हानि  भी  न  उठानी  पड़े  ।

 मंत्री  महोदय  ने  श्राय-कर  के  ढांचे  को  यक्ति  बना  दिया  ।  सझायकर  |  छट  सीमा  बढ़ाने

 से  प्रशासनिक  ae  भी  और  कर  झपबंचन  भी  कम  होगा  ।  इससे  बड़े  उद्योगपतियों  को  प्रौत्साहन  भी

 दिलेशा

 घाटे  की  श्रर्थ-व्यवस्था  का  सहारा  लेना  ठीक  नहीं  है  ।  मुल्या ५  में  वद्धि  श्रांधिक  कराधान  श्रादि  सब

 इसी के  कारण  तै
 ्  ।  भ्रन्ततोगत्वा  जनसाधारण  को  कटिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  ।  खाद्य  तथा

 अन्य  area  पदार्थों  के  मलय  निर्धारित  किये  जानें  चाहिये  ae  उनकी  सप्लाई  सूनिश्चित  की  जानी

 चाहिये

 मैं  राज्यों  के  बजट  के  बारे  में  वृ.छ॒  कहना  चाहती  |  एक  दो  राज्य  के  बजटों  को  छोड़कर

 सभी  राज्यों  के  बजट  घाटे  के  बजट  हैं  ।  यह  एक  गम्भीर  मामला  है  ।  राज्य  केन्द्र  से  धनराशि

 मागग  |  कया  केन्द्र  इसके  लिये  इन्कार  करेगा  |

 राज्यों  को  दी  जाने  वाली  राहत  राशि  में  बड़ा  गोलमाल  होता  ।  वर्ष के  ऑआरम्भ में  ही

 चर्चा  करके  इसे  समाप्त  किया  जाना  चाहिये  ।  यदि  कोई  amar  श्राती  हैं  तो  राज्यों को  योजना  राशि

 का  उपयोग  करना  चाहिये  तदथे  श्रनदा' चय  नहीं  मांगने  चाहियें  ।  यह  नीति  है  परन्तु  राज्य  कभी  भी  ऐसा

 नहीं  करते  ।

 क. ०५  घाटे  की  के  बहत  से  दोष  बताये  हैं  नथा  वित्त  मंत्री  से  कछ  करों  को  वापस लेने

 का  wave किया  है  |

 सरकार  को  कानन  ग्रौर  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  लिये  कड़े  कदम  उठाने  चाहिये  ale  लॉकतांब्रिक

 न्दोलन  के  नाम  पर  सावंजानिक  सम्पत्ति  का  विनाश  करने  वाले  समाज  तथा  राष्ट  विरोधी  तत्वों  को

 नियंत्रण  में  रखना  चाहिये  ।  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  विरोधी  दल  समाज  तथा  राष्ट्रविरोधी  तत्वों  का

 समथने  कर  रह  प्रोत्साहन  दे  रह  |  ऐसी  बातें  रोकी  जानी  चाहियें  ।  इन  श्रान्दोलनों  में  जो

 जनसम्पत्ति नप्ट  होती  है  श्रगले  बजट  में  उसके  लिये  व्यवस्था  करनी  पड़ती  है  ्  इस  प्रकार  बजट  में

 अ्रधिक  धनराशि  की  होती

 Shri  Mulki  Raj  Saini  (Dehradun):  Sir,  I  support  the  provisions  made  in  this  budget

 There  ts  a  deficit  of  125  crores  in  this  budget

 (Sto  हेनरी  mifecat  पीठासीन

 (Dr.  Henry  Austin  in  the  Chair)

 As  the  Finance  Minister  rightly  pointed  out.  The  objectives  of  the  budget  is  speedy

 develop  nents,  stability,  minimum  social  justice,  coordination  among  the  requirements  in
 alt order  to  achieve  s ष्ा  reliance.  The  Finance  Minister  in  this  budget,  has  tried  to  take  out

 the  country  froia  the  present  economic  crisis.
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 General  Discussion

 March  14,  1974

 सभापति  महोदय  :  हम  ta’  मद  पर  विचार  माननीय  सदस्य  श्रपना  भाषण  कल

 जारी
 कर  सकते है  1]

 भारत  में  कोकाकोल  निर्यात  निगम  के  क्रियाकलापों  के  विस्तार  कें  बारें  में  चर्चा

 Discussion,  Re:  Expension  of  coca  cola  export  corporations  activities  in  India.

 श्री  ज्योतिमर्य  aq  :  इस  संबंध में  कुछ  बातें  मैं  सदन  के  सम्मुख  रखना  चाहता
 ax
 श  ।

 राजधानी  में  कोका  कोला  निगम  की  बहुत  सी  शक्तिशाली  लाबी  है  ।  यह  बात  इससे  सिद्ध  हो  जाती
 >
 2  > a fa  जब  निगम  को  पता  चला  fe  इस  faqy  पर  चर्चा  होने  वाली  तब  उन्होंने

 कान्टीनेंटल  में  राजनाय्रक  व्यक्तियों  तथा  प्रेस  संवाददाताकों  को  एक  भोज  fear  |

 एक  माननीय सदस्य  :  कब  ?

 श्री  ज्योतिमंय बसु  :  मेरे  विचार  से  9  फरवरी  को

 यह  बहुत  ही  धनाइय  कम्पनी  है  श्रौर  हानिकर  पेय  बेचती  है  ।  इस  पर  भी  इसे  15.  12  लाख  रुपये

 राशि
 का

 प्रायात  लाइसेंस  दिया  जा  रहा  है  ate  लुधियाना  तथा  wee  में  दो  बोटलिंग  प्लांट्स की  श्रनुमति

 दीजारहीहै  |

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  438  के  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  बताया  ठ  कि  वह  बिक्री  के  झांकड़े  नहीं

 बता  सकते  ।  मैंने  श्री  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय  को  लिखा  था  ।  उन्होंने  जो  ales  दिये  वे  मैंने  श्री  ara-

 णायम  के  पास  भेजे  थे  ।  उनसे  मुझे  तक  कोई  उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुमा  है  ।  इससे  स्पष्ट  होता  है

 कि  राजधानी  में  कोकाकोला  की  बहुत  शक्तिशाली  लाबी  है  ।  ate  बहुत  से  प्रश्नों  के  उत्तरों  के  लिये

 मंत्री  महोदय  ने  यह  कहा  था  कि  हम  चर्चा  में  सभी  विवरण  देंगे  ।  aa  सभी  प्रश्नों  के  उत्तर  दिये

 qe  बहु-राष्ट्रीय  निगम  भारत  को  लूट  रहा  है  ।  यह  मद  गैर  प्राथमिकता  क्षेत्र  में  oat  है  ।

 इसके  लाभों  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 वोटलिंग  प्लांट  सर्वप्रथम  वर्ष  1958  में  स्थापित  किया  गया  था  ।  उस  समय  केवल चार  प्लांट

 aa  22  प्लांट  हैं  ।  एक  तो  सरकार  प्लॉट  लगाने  की  भ्रनुपमति  दे  रही  है  दूसरी  श्रोर  कहती

 है  लोगਂ  कोकाकोला  के  श्रत्यधिक  इच्छुक  हैं  ।  इसके  साथ  सरकार  न्  मिश्चित  फेंटा  सोडा  निकालने

 की  बात  पर  विचार  कर  रही  है  ।  मैंने  मंत्री  महोदय  को  एक  पत्न  लिखा  है  कि  क्या  इसमें  फासफारिक

 एसिड  नहीं  हे  ।  स्वास्थ्य  मंत्री  को  मैंने  पत्र  लिखा  है  जिसमें  इन  सभी  बातों  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।

 परन्तु  श्रभी  तक  कोई  उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुमा  है  |  यह  पेय  जिसमे  फासफोरिक  एसिड  मिला  हुमा  हैं

 नश्चित  रूप  से  हानिप्रद  है  और  इससे  दांतों  को  हानि  पहुंचती है  ।

 हैदराबाद स्थित  पोषाहार  भ्रनुसंधान  प्रयोगशाला  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  73  पर  बताया

 गया  है  कि  यह  पेय  बच्चों  तथा  युवकों  के  लिये  हानिप्रद  है  ।  यह  प्रतिवेदन  वर्ष  1967  में  प्रकाशित  किया

 गया  था  ।  स्वास्थ्य  मंत्रालय  ने  जानबूझ  कर  इसे  दबा  लिया
 ।

 बच्चों  ae  युवकों
 के

 स्वास्थ्य  नष्ट  हो

 जायेंगे  |  इस  पेय  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  जाना  चाहिये  ।  कोकाकोला  क्र्मचा रिय  को  अपनी  सहकारी
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 समिति  बनाने  की  श्रनुमति  दी  जानी  चाहिये  जो  इस  पेय  का  विकल्प  खोजें  ।  सभापति
 कपा

 इसे  में  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  सकता  हूं
 ।

 यह  महत्वपूर्ण  दस्तावेज  है  ।  यह  पोषाहार  श्रनुसंधान

 प्रयोगशाला की  रिपोर्ट  है  ।

 सभापति  महोदय
 :

 इसे  प्रस्तुत  कर  दें  परन्तु  इस  पर  श्रादेश  प्रध्यक्ष  महोदय  देंगे  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  फल  उत्पाद  श्रादेश  की  व्यवस्था  है  ।  इसके  कोई  बोतल  पर  एफ ल

 पो०  ato  श्रींकित  कराना  है  तो  उसके  लिये  यह  है  कि  वह  बोतल  में  10  प्रतिशत  फलों

 का  रस  लगाये  परन्तु  यह  श्रादेश  कोकाकोला  की  सुविधा  के  अनुसार  संशोधित  कर  दिया  गया  है  ।  ऐसा

 कयों  तथा  किसके  लिये  किया  गया
 ?

 क्या  फल  उत्पादन ae  के  श्रनुसार  सिन्थेटिक  पेयों  पर  सिन्थेटिक बड़े

 शब्दों  में  लिखने  की  श्रावश्यकता  नहीं  है  ?  क्या  कोकाकोला  के  निर्माता  ऐसा  करते  हैं  ?  यदि  वे  ऐसा

 करते  तो  क्या  सरकार  उन्हें  दण्ड  देती  ?  यदि  सरकार  ऐसा  नहीं  कर  सकती  तो  इसका  क्या  कारण

 ह ै?

 6.61  लाख  रुपये  की  पूंजी  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुमा  है  ।  इस  पर  उन्होंने  1200  प्रतिशत

 लाभ  स्वदेश  भेजी  है  ।  प्रशासनात्मक  व्यय  के  रूप  में  वर्ष  1973  तक  7  करोड़  रुपया  भेजा  गया  z  |

 4.6  करोड़  रुपये  की  देनदारी  दिखाई  है  जिसके  भुगतान  के  लिये  राशि  स्वदेश  भेजी  जायेगी ।

 इस  प्रकार  कोकाकोला  निर्माताओं  को  लूट  करने  की  पूर्ण  स्वतन्त्रता  प्राप्त  देश  के  नागरिकों  का  स्वास्थ्य

 नप्ट  करने  का  उन्हें  श्रधिकार  प्राप्त  है  ।

 निर्यात  ara  से  राशि  स्वदेश  भेजने  के  झ्रांकड़े  इस  प्रकार
 >
 @  ।  aq  1967  में  निर्यात

 alma  से  14.  89  लाख  रुपये  भ्रधिक  स्वदेश  भेजें  गये  ।  वर्ष  1970  में  30.33  लाख  AK  wa  तक

 कुल  य््से  93  लाख  की  राशि  स्वदेश  गयी  है
 ।
 क्षेत्रीय  कार्थालयों  के  व्यय  के  ates  भी  बड़े  रुचिपूर्ण

 => त  ।  वर्ष  1969  में  व्यय  की  यह  राशि  9  प्रतिशत  थी  जो  वर्ष  1971  में  बढ़कर  26.9  प्रतिशत  हो

 गई  |

 हमारे  देश  से  जिन  वस्तुझों  का  निर्यात  किया  जाता  है  उसकी  मात्ना  बहुत  कम  है  ।  इसके  लिए

 भी  शायद  हमें  अमरीकी  विशेषज्ञों  की  श्रावश्यकता  पड़ेगी  जो  हमें  का  निर्यात  करना  सिखायेंग े।

 कोकाकोला  कन्सेन्ट्रेट  का  भारी  मात्रा  में  निर्यात  होता  है  |

 स्वदेश  भेजी  जाने  वाली  राशि  में  प्रतिवर्ष  वृद्धि  हो  रही  है  ।  कोकाकोला  निर्यात  निगम  के

 1958  के  तुलनपत्र  पर  श्राधारित  राशि  स्वदेश  भेजने  के  झांकड़े  इस  प्रकार  हैं  ।  वर्ष  1970 में  103.33

 1971  में  160.23  1972  में  1488.37  लाख  रुपये  की  राशि  स्वदेश  भेजी  गयी  ।

 अब  हम  लाभ  का  विश्लेषण  करें  ।  मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य  के  16  लाख  रुपये  के  तदर्थ

 लाइसेंस  जारी  किये  गये  थे  ।  यदि  कोकाकोला  के  ६ ५ 'कन्सटंट  में  4,  5  प्रतिशत  श्रायातित  पदार्थ  है  तो  वे

 इससे  4  करोड़  रुपये  का  बना  सकते  हैं  श्रौर  प्रमरीका  को  एक  1  करोड़  रुपये का  भारी

 लाभ  भेज  सकते  हैं  तथा  सरकार  का  इसमें  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  कोकाकोला की  भारतीय  शाखा  को

 कर  देने  के  बाद  1600  प्रतिशत  लाभ  होता  है  ।  श्रमरीका  को  1972  में  22.8  प्रतिशत  लाभ  gar

 था  श्रौर  जो  कर  वे  यहां  देते  हैं  उसकी  वहां  छूट  मिल  जाती  है  भ्रन्यथा  उन  पर  दोहरा
 कर

 लग  जाता
 NX रुपय ये चूंकि  यह  केवल

 एक
 शाखा  है  श्रौर  हमें  प्रतिवष॑  इस  कारण  एक  करोड़  की  हानि  उठानी  पड़
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 ।
 यह  कहना  हास्यास्पद है  कि  सरकार  के  पास  सही  ~  नहीं  हैं  sie  उन्हें  रिजर्व  बैंक  से

 कोई  शभ्रनुमति  लेने  की  श्रावश्यकता  नहीं  है  ।  मैं  विशेष  रूप  से  जानना  चाहता  हूं  कि  प्राथमिकता  वाले

 क्षेत्र  में  न  होते  eu  भी  सरकार  ने  वर्ष  प्रतिवर्ष  इस  कम्पनी  को  इतनी  बड़ी  धनराशि  विदेशों  में  कसे

 भेजने  दी

 श्री  मन  भाई  शाह  ने  फंटा  के  उत्पादन  की  श्रनमति  दी  |  यद्यपि  इस  te  पदार्थ  में  झ्रायातित

 पदाथ  बहुत  कम  है  तथापि  इसे  टालने  के  लिए  श्री  एल०  एन०  मिश्र  ने  23  लाख  रुपये  के  नदर्धथ  लाइसेंस
 > ्य  दिये  | |  यदि  ये  तदथ  लाइसेंस  नहीं  दिये  जाते  at  भारतीयों के  a द  |  कम्पनियां  पनप

 जाती  |

 पटना  स्थित  पाटलीपुत्र  ड्रक्स  कम्पनी  लि०  श्रपने  श्राप  में  एक  श्रद्धितीय  कम्पनी  है  ।  इस  कम्पनी

 के  अंशधारी  ब्रिटेन  नेपाल  के  नागरिक  हैं  ।

 कोका-कोला  कम्पनी  के  प्रबन्धकों  की पगा  a  जानते  हैं  कि  लोगों पहुंच  वड़े-बड़ें  श्रादमियों  तक

 को  कसे  फसाय साया  जाये

 वर्ष  1968  में  चीनी  की  बहुत  ज्यादा  कमी  थी  ।  को  |  कि  a  casa  9  को  चीनी  co का  काफी  कोटा  दिया

 गया ।  मैं  यह  पुरी  जिम्मेदारी  के  साथ  कहता  हूं  कि  उन्हें  इस  पेय  पदार्थ  के  लिए  चीनी  की  श्रावश्यकता

 नहीं  होती  है
 ।

 मैं  मांग  करता  हूं  कि  कोका-कोला  का  उत्पादन  ale  वितरण  तुरंत  बंद  कर  देना  चाहिए  ।  वोतल

 भरने  के  संपत्र  को  करमचारियों  की  सहकारी  समितियों  को  सौंप  दिया  जाना  चाहिए |  उन्हें  एसा  पथ

 पदार्थ  बनाने  को  कहा  जाये  जो  हानिकारक  न  हो  जो  हमें  विदेशों  को  धन  के  लिए  बाध्य

 न

 सरकार  को  पोषण-प्रयोगशालाओओं  के  प्रतिवेदन  का  प्रचार  करना  चाहिए ।  मैं  मंत्री  महोदय  से

 स्पष्ट  उत्तर  चाहता

 Shri  Shankar  Dayal  Singh  (Chatra)  I  want  to  know  the  role  the  export  of  Coca-Cola

 plays  in  the  Indian  economy  and  what  are  its  advantages.  The  hon.  Minister  should  also

 tell  whether  other  brands  of  cold  drinks  are  given  equal  facilities  shculd  te

 provided  to  all  the  producers  of  cold  drinks.  The  House  should  be  told  whether  Coca-

 Cola  Export  Corporation  to  required  to  export  25  per  cent  of  its  products  If  Coca-

 Cola  or  Fanta  is  injurious  to  health,.  this  should  be  investigated.  And  if  it  is  found  in-

 jurious  to  health,  its  production  must  be  stopped,  irrespective  of  the  export  eainirgs  we

 may  be  having  from  it

 We  should  be  informed  about  the  number  ्  employees  working  in  the  Coca-Cola

 Export  Corporation  and  if  the  corporation  is  closed,{how  many  persons  will  be  put  out

 of  joo  and  whether  Government  will  give  them  alternative  employment  ?

 A  committee  should  be  set  up  which  should  not  only  go  into  each  and  every  aspect  of

 the  Coca-Cola  Export  Corporation  but  that  should  look  into  the  working  of  every

 Cold  -drink  company  in  the  After  completing  the  investigation  that  committee

 should  lay i  ष्न्य ts  report  on  the  table  of  the  House.
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 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  (HTHeA-TeATTT  :  सभापति  एक  दार  जब  एक

 फ्रांसीसी  ने  एक  भारतीय  से  gor  कि  भारत
 क

 राष्ट्रीय  पेय  कया  है  तो  उसने  सोच  कर  उत्तर  दिया

 और  उस  फ्रांसीसी  को  बड़ा  श्राण्चर्य  gar  ot  उस  फ्रांसीसी  ने  चाहे  जो  प्रतिक्रिया  दिखाई

 परन्तु  सत्य  है  कि  हमारा  राष्ट्रीय  पेय  प्रभु  का  दिया  gut  शुद्ध  जल  ही  है  ।  ये  पेप्सी

 कोला  झ्रादि  चीजें  तो  न  केवल  हमारी  मूल्यवान  विदेशी  मुद्रा  को  स्वदेशों  में  भेज  देती  है  बल्कि  हमारे

 स्वास्थ्य  को  भी  हानि  पहुंचा  रही  हैं  परन्तु  मंत्रालय  इम  पहलू  पर  नजर  नहीं  रख  रहा  है  ।

 यह  एक  बहु-राष्ट्रीय  तथा  aa  विदेशी  निगम  है  शौर  इसका  भारत  में  कार्य  करना  हमारे  लिए

 किसी  प्रकार की  विशेषता  का  ज्ञान  प्राप्त  होना  भी  नहीं  यदि  लोग  इसी  प्रकार  बोतल  में  डालकर

 नदी  के  सहारे  कुछ  पीना  चाहते  हैं  तो  यहां  देश  में  भी  उस  विदेशी  za  से  ऐसा  तैयार  किया  जा  सकता

 a  यदि  किसी  देश  से  कोई  तकनीक  प्राप्त  करना  होता  अरन्य  बात  थी  परन्तु  हमें  कोका-कोला

 के  में  तो  कोई  प्रभिप्राय  नजर  नहीं  भ्राता  ।  उसे  पता  है  कि  देश  में  ऐसी  13  कंपनिया ंहै  जो

 wy  पेपर  तैप्रार  कर  सकती  हें  श्राप  उन्हें  चाहें  जो  संज्ञा  = ry

 कोका-कोला  निगम  हमारे  देश  में  वर्ष  1958  से  है  इसी  प्रकार  कोलगेट  पामोलिव  केडबरी

 आदि  निगम  हैं  जो  कि  बिदेशी  निर्माता  हैं  तथा  हमारे  देश  को  हर  प्रकार  की  क्षति  पहुंचा  रहे  हैं  थ्री

 सुब्रह्मण्यम  ने  भी  यहां  सभा  में  एक  दिन  कही  था  कि  दुर्भाग्य  से  हमारे  देश  के  लोग  कोका-कोला  तथा

 इससे  सम्बद्ध  पेयों  के  दिवाने  हैं  इसीलिए  हमें  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकर  इस  संस्थान
 को

 सहन

 करना पड़  रहा  है  ।

 श्राज  हमारे  बच्चे  गरीबी  तथा  श्रल्पाहार  के  शिकार  हैं  तथा  विटामिन  की  कमी  के  कारण

 हर  वर्ष  हमारे  12,000  से  14,000  बच्चे  अन्धे  हो  जाते  हैं  श्री  चन्द्रशेखर  ने  उस  दिन  यहां

 बताया कि  10  करोड़  बच्चे  हर  शाम  भूखे  ही  सो  जाते  जो  बच्चे  किसी  पेय  चाकलेट  का

 खर्च  वहन  कर  सकते  हैं  उन्हें  कोका-कोला  दिया  जाता  है  जोकि  स्वास्थ्य के  लिए  बड़ा  ही

 पदार्थ  है  फिर  सरकार  इस  निगम  के  साथ  कसे  सम्बद्ध  सरकार  कम  से  कम  इसका  भारतीयकारण

 तो  कर  ही  सकती  थी  जोकि  कानून  के  श्रन्तर्गत  हो  सकता  है

 1966  में  सरकार  ने  इस  शत  प्रतिशत  निगम के  सन्तरा  फल  आधारित

 एक  नया  पेय  जल  की  श्रनुमति ale  इसके  वास्तविक  जयसैन  को  भी  दुगना  कर
 ०१

 ।  फिर  1972  में  उसे  16  लाख  रुपये  तदर्थ  लाइसेंस  दिया  गया  ।  ak  फिर  गत  उसने

 वह  तथाकथित  ग्रेप-फेंटा  नामक  पेय  निकाला  ।  इन  चारों  अवसरों  पर  सरकार  ने  कभी  इस  निगम  पर

 नियंत्रण  के  प्रश्न  पर  विचार  किया

 संसद  में  एक  बार  उद्घाटन  किया  गया  था  कि  कोका-कोला  पेय  विदेश  से  झ्रायातित  पदार्थ  केवल

 4.5  प्रतिशत  है  जबकि  उसको  20  प्रतिशत  झ्राघात  के  लिए  श्रनुमति  मिली  हुई  है  ।  इस  प्रकार

 हो  रही  सरकार  ने  श्री  मुनुम  की  भ्रध्यक्षता  में  एक  छोटी-सी  जांच  समिति की  नियुक्ति

 की  थी  जिसने  श्रायात-पात्रता को  20  प्रतिशत  से  घटाकर  4.  5  प्रतिशत  कर  देने  की  सिफारिश  की  थी  ।

 ऐसा  उस  कंपनी  के  लिए  gor  यहां  भ्रपनी  पूंजी  निवेश
 में

 कई  गुना  घन  बाहर  भेज  चुकी  है

 तथा  प्रतिवर्ष  भेज  रही  है  ।  वर्ष  1958  से  1972  तक  वह  7,31,05,000  रुपये  विदेश  भेज  चुकी

 उन्होंने  बहुत  थोड़ी  पूंजी  से  यहां  काम  शुरू  किया  था
 ।

 हमने  उन्हें  सुविधाएं  श्रौर  रियायतें  दीं
 ।

 लम  कम्पनी  से  at  खातों  में  स्वयं  को  निर्यात  प्रधान  कम्पनी  बताया  तथा  कुल  उत्पादन  के  79
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 प्रतिशत  को  निर्यात  किया  गया  देखा  जबकि  सरकार  cad  यह  wana  किया  कि  भारत  में  उनके  निर्यात

 का  पांच  गुना  बिक्री  होती  |  इस  प्रकार  उसके  लेखों  में  भी  गड़-बड़  सिद्ध  होती  है  तथा  सरकार

 इससे  भ्रवगत  इस  कम्पनी  के  साथ  कतिपय  उच्च  सरकारी  मंत्रियों  श्रादि  की  ate

 गांठ  जैसाकि  श्री  ज्योतिमंथ  ने  कई  एक  के  नाम  भी  लिये थे  हालांकि  मैं  किसी  ऐसे  व्यक्ति
 का

 नाम  लेने  के  हक  में  नहीं  हूं  जो  बयान  करने  हेतु  इस  सभा  में  मौजूद  न  हो  सकता  हो  ।  फिर

 भाो  भ्रष्टाचार बहुत  हद  तक  बढ़  गया  है  श्रौर  उसको  रोकने  के  लिए  कड़े  उपाय  करने  हो  होंगे  ।

 यदि  सरकार  इन  श्रारोपों  का  उत्तर  नहीं  दे  सकती  जोकि  इतनी  दृढ़ता तथा  उत्साह

 के  माथ  लगायें  गये  हैं

 और

 जब  श्रभियुक्त  ने  कहा  है

 fe  वह  सारा  दायित्व  ह  ऊपर  ले  रहा  है

 शर  जब  उसे  दण्डित कर  सकते  हैं  तो  फिर  दण्डित  करें  ।  हालांकि  हमारी  विशाल  श्रर्थव्यवस्था

 के  सन्दभ  यह  एक  छोटा  सा  मामला  है  परन्तु  सिद्धांतत  :  यह  एक  WIHT  बहुराष्ट्रीय  विदेशी
 में है  जो  fe  हमारे  लोगों  को  हानिकर  पेय  frat  रहा  है

 है  तथा  हमारे  धन  को  विदेशों
 भजकर  हमारी  सरकार  को  बेवकफ  बना  रहा  >

 kd  तथा  साथ  उससे  पूरे  लाभ  शौर  स्यायतें  भी भी  लेता

 जा  रहा

 मेरा  अभिप्राय  कि ्  एक  विदेशी  तथा  बहुराष्ट्रीय  निगम  का  मामला  है  जो  कि  भारतीय

 उत्पादकों  तथा  उद्योगपतियों  का  कायेक्षेत्र  छीने  हुए  श्रौर  हमारे  ही  पैसे  को  विदेशों में  भेजे  जा  रहा

 इसके  विरुद्ध  कठोर  उपाय  fet  जाने  चाहिएं  क्या  स्वाधीन  भारत  ऐसे  किसी  निगम  का

 मर भुत्वपूण  हो  जाना  देश  के  हित  में  नहीं

 श्री  बो०  ato  (are)  कोका-कोला  के  न  तो  राजनतिक  पहल  में  रुचि  रखता

 att  न  ही  कोका-कोला  में  परन्तु  जो  बातें  श्री  ज्योतिमंय  बसु  तथा  प्रो०  एच०  एन०  मुकर्जी ने  इस  निगम

 लक्ष्य कर  के  कही  हैं  मैं  उनसे  सहमत  नहीं  हूं  क्योंकि  x WTATCaT ST FA रूप  में  कोका-कोला  एक  उपभोक्ता

 पेय है  उसे  हमारे  कुछ  सम्पन्न  वर्ग  के  लोग  पीते  हैं  यह  पेय  हमारे  समाज  की  परम्पराश्रों  के  विरुद्ध

 भी  नहीं  है  |  इस  पेय  का  फार्मूला  श्रत्यन्त  गुप्त  है  श्रौर  कोई  प्रत्य  कम्पनी उस  फार्मले  को  नहीं पा

 सकी  wa  यदि  लोग  इस  पेयर  को  पसन्द  करते  हैं  तो  यह यह  कोका-कोला  की  प्रसणा  Z  हो  सकती

 बुराई  नहीं  ।

 यह  सही है  कि  वर्ष  1970-72  में  इस  निगम  ने  नियति  द्वारा  5,  20  करोड़  रुपये  कमाया  तथा

 साथ  2  करोड़  रुपया  इस  देश  से  कमाकर  बाहर  भेजा  परन्तु  साथ  ही  हमारे  देश  को  भी  इससे  3.  2

 करोड़  रुपये  की  हुई ।

 मेरी  wey  शिकायत  कि  कोका-कोला  का  हमारी  WA  व्यवस्था  के  सन्दर्भ  में  बहत  ही  कम

 हत्व  है  परन्तु  फिर  हम  बार-बार इस  निगम  के  बारे  में  यहां  देश  की  संसद  में  शोर  मचा  रहे  हैं

 हमें  इमसे  श्रधिक  महत्वपूर्ण  कार्यों  की  ५  ध्यान  देना  हर  वक्त  कोका-कोला  के  राग  अलापते

 रहना
 हमें  शोभा  नहीं  देता  इससे  तो

 उल्टा  इस  का  प्रचार  हो  रहा  है  ate  इस  निगम के  लोग

 हम  लोगों  पर  चुपचाप  खुश  हो  रहे  हैं
 कि  देखो  देश  की  संसद  में  हमारी  निगम  श्रौर  हमारे  कोका-कोला

 का  किस  शान  से  विज्ञापन हो  रहा है  ।  परन्तु  श्री  बसु  तो  यह  समझते हैं  कि  किसी  श्रद्ध-सत्य  को

 ह  सत्य  ही  जाता है  |  हालाकि में  उनकी  इस  बात बार-बार  सत्य  बुकट  कर  पुत एने  से  वह

 के  लिए  प्रसंशा  करता  हूं  कि  वह  क  ott  az  कहते  fun  य  zat  cur  काका  के  साथ  कहते
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 ह  ।  फिर  भी  उन्होंने  जो  हैदराबाद  के  विशेषज्ञों  की  सलाह  के  बारे  में  कहा  है  वह  सलाह  स्वास्थ्य
 मंत्रालय  के  लिए  wifes  न  ol  संबंधी  संस्थान  एस०  पी०  ato  ए०ठ०  के  लिए  है

 यह  खेद  का  विषय  है  कि  जो  संसद  भ्रपनी  प्रति  मिनट  की  कार्यवाही  पर  10,000  रूपये  खर्चे

 करता  है  ग्राज  उसका  यह  इतना  मूल्यवान  कोका-कोला  निगम  के  प्रभाराथे  हो  रहा  है  ।

 हम  न  जाने  क्यों  बार-बार  कोका-कोला  की  रट  लगाते  रहते  हैं  ?  इस  सभा  को  छोटी-छोटी  बातों  को

 छोड़  कर  महत्वपूर्ण  मामलों  पर  ध्यान  देना  चाहिए

 मंत्री  महोदय  ने  यट  सही  कहा  है  कि  art  हमारे  देश  के  लोग  विदेशी  चीजों  के  बड़  दीवाने

 हो  रहें  केन्द्रीय  श्रवेशास्त्रियों  जिन  में  भूतपूर्व  मंत्री  श्री  वी०  कं ०  अआर०  वी०  राव  भी  शामिल  हैं

 a
 कहा  है  कि  भारत  का  वर्ष  1974  ग्रात्मनिभरता  के  वायदे  के  बहुराष्ट्रीय  निगम  को  देश

 में  पूंजी  fae  करने  कार्यान्वित  करना  पड़ेगा  ।  यही  विचार  गैलब्ेंच  के  भी  हैं  इस  लिए  हमें  निजी

 विचारधारा  के  स्थान  पर  वास्तविकता  पर  श्राधारित  श्रावश्यकता  का  श्रनुभव  करना  चाहिए  |

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior):  Coca-cola  has  become  a  popular  drink  but  that

 d>23  mot  mzan  that  we  should  not  manufacture  much  a  beverage  as  could  replace  Coca-

 Cola.  A  nun  er  of  baverag2s  used  to  be  manufactured.  Though  they  may  not  be  of  the

 sin?  standard  but  we  could  try  to  improve  their  standard.  And  if  it  has  not  so  far  been

 done,  the  responsibility  for  this  lies  on  the  cabinet.

 Coca-cola  was  introduced  in  1958.  It  had  four  bottling  plants  in  the  beginning  but

 now  it  has  51  such  plants.  Thzir  em  ire  is  spreading.  It  has  become  possible  only  through

 Tn2re  was  a  news  in  the  press  that  American  Dentists  propagated  in  the  press

 tit  ociziaal  32th  were  source:  of  many  diseases,  so  pepole  should  replace  them  with  artifi-

 cial  teeth,  and,  impressed  by  that  propaganda,  a  large  number  of  people  replaced  their  ori-

 giiil  t2ath  with  ones  Such  is  the  force  of  effective  publicity.  Small  companies.

 fii  it  difficult  to  compete  with  the  publicity  of  big  companies.  These  small  companies

 lack  ths  c23)4¢235  to  any  publicity  campaign.  Goverament  should  evolve  a  po-

 licy  to  check  this  publicity  by  this  company.

 Government  should  try  to  Indianise  the  ownership  and  capital  invested  in  Coca-

 Cola.  This  company  is  repatriating  huge  amounts.  Government  should  control  the

 activitizs  of  all  much  foreign  which  are  manufacturing  items  of  daily  need  and

 repatriating  large  profits.  It  is  not  n  ants wwe,  3sary  to  use  Foreign  tooth  paste,  powder  and

 other  caonnddities.  We  should  not  allow  these  companies  to  manufacture  such  items

 can  b2  m11ufactured  by  Indian  com  this  is  not  in  the  National  Interest.  Hence,

 this  palicy  should  05  changed.  The  Government  had  decided  not  to  permit  extension  of

 foreign  companies.  But  it  is  not  understood  how  Coca-Cola  has  been  permitted  to

 manufacture  Grape  flavoured  It  is  a  clear  expansion.  But  Government  says  it  is.

 wader  examination  whether  it  amounts  to  expansion  or  not,  we  should  have  a  criteria  not

 to  p2rmit  Foreign  com  anies  to  manufacture  such  items  of  daily  needs.  The  first  thing  in

 this  regard  is  that  they  should  not  be  permitted  to  expand  their  capacity.

 But  more  discussion  would  not  solve  the  problem.  People  want  a  beverage.  The

 Governmen  t v  should,  therefore,  try  to  develop  a  beverage,  be  it  in  private  or  public  sector.
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 श्री  cat  सिह  सोखी  :  ला  कम्पनी एक  बहुराष्ट्रीय कम्पनी  है  ।  इसे

 मशीनों  a  के  प्रायात  के  लिए  बहुत  अ्रघिक  विदेशी  मुद्रा  प्रदान  की  जाती  है  श्रौर  साथ  ही

 हैं  श्रापनी  मूल  कम्पनी  को  लाभांश  का  प्रत्यावतन  करने  की  भी  श्रनुमति  प्रदान  की  जाती  है
 इस

 सब  का  लघु  स्तर  के  स्वदेशी  निर्माताश्रों  पर  बहुत  अधिक  प्रभाव  पड़ता  है
 ।

 मेरी  जानकारी  के  श्रनुसार

 कोका-कोना  को  एक  न» बीतते  की  उत्पादन  लागत  केवल  ae  पैसे  के  लगभग  है  ।  परन्तु  कम्पनी  द्वारा

 बहुत  aire  लाभ  कमाया  जा  रहा

 इस  बजट में  भी  कोका-कोला  निर्यात  निगम  को  उत्पादन  शुल्क  व  अन्य  शुल्कों के  बारे  में  श्रन्य

 स्वदेशी  कम्पनियां  के  समान  माना  गया है  ।  भूतकाल  में  इस  पेय  के  स्वास्थ्य  पर  प्रभाव  के  बारे  में  विकार

 उठे  |  प्रकट  होने  वाले  तथ्यों  से  पता  चलता  है  कि  इस  का  स्वास्थ्य  पर  हानिकर  प्रभाव  पड़ता  है
 Lon

 भारत  में  पेयों  के  बारे  में  स्वास्थ्य  परम्परा  परन्तु  विदेशी  प्रभाव  के  कारण  उनका  विकसि  नहीं  हो

 स्वदेशी
 n

 पा  tat  |  मैं  कोका-कोला  के  क्रियाकलापों  में  विस्तार  का  विरोध  करता  इसके  स्थान पर  स्व

 व  लघू  स्तर  के  निर्माताझ्ों  को  प्रोत्साहित  जाय े।

 श्री  सी०  एम०  मुवन्तुपुजा )  कोका-कोला  का  मामला  हर  ad  सदन  में  उठाया

 जाता  है  ।  मैं  इस  बात  से  भी  सहमत  ्  कि  विदेशी  जानकारी  वाली  फर्मों  को  उपभोक्ता  की

 निर्माण  करने  की  अनुमति  नहीं  मिलनी  चाहिए  ।  जहां  तक  हों  स्वदेशी  निर्मातादों  को  प्रोत्साहन

 दिया  जाये  ।  कोका-कोला  ही  ऐसी  बिदेशी  कम्पनी  नहीं  जिसे  प्रोत्साहन  मिल  रहा  हो  ।  wa  इसका

 ही  मामला  हर  बार  उठाना  उचित  नहीं  ।  हमें  इस  बारे  में  सम्पूर्ण  नीति  का  ही  विरोध करना  चाहिए  |

 हमारे  देश  में  पेग्र  निर्माताओं  में  प्रतियोगिता  है  एक  स्थानीय  कम्पनी  ने  मांग  की  है  कि  कोका

 कोला  के  ब्रांड  नाम  के  प्रयोग  की  भी  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  wa  हम  यह  मांग  करते  हैं  कि

 स्वदेशी  कम्पनियों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  तो  हमें  यह  भी  ध्यान  रखना  है  कि  स्वदेशी  फर्म

 जिन्हें  हमें  प्रोत्साहन  देना  है  वे  सरकारी  क्षेत्र  की  नहीं  हैं  ।  wa  इस  का  लाभ  निजी  मालिकों को  ही

 होगा ।

 इस  मामले  में  विदेशी  कम्पनी  द्वारा  ० ५ | कन्सेन्टेट  तथा  उसके  संबंध  में  तकनीकी  उपलब्ध

 >
 की  जा  रही  इसके  प्लांट  स्वदेशी  उद्योगपतियों  द्वारा  स्वदेशी  जानकारी  के  साथ  चलाये  जा  रहे
 ञ्त  इस  संबंध  में  कोई  श्रापत्ति  की  बात  नहीं  है  ।

 एक  प्रश्न
 के

 उत्तर
 में  वित्त  मंत्री  ने  सुचित  किया  था  कि  1970 से  1972  तक के  कोका-कोला

 ने  196  लाख  रुपये  की  राशि  प्रत्यावतित की  ak  उसी  अवधि में  कम्पनी ने  5 धन्  1
 लाख  रुपये  की

 विदेशी  मुद्रा  की  ate  इसके  लिए  45  लाख  रुपये  का  कच्चा  माल  श्रायात  किया  गया  ।

 इस  स्थिति  को  भी  हमें  ध्यान  में  रखना  चाहिए  कि  एक  करोड़  रुपये  के  लगभग  वार्षिक  विदेशी  मुद्रा
 =  । के  लाभ  पर  हमारे  देश  को  5.25  करोड़  की

 तों
 मुद्रा  प्राप्त  हो  रही

 हमें  इसके  दूसरे  पहलू  पर  भी  बिचार  करना  चाहिए  ।  कोका-कोला  के  सब  संयंत्रों  में  लगभग

 6,000  लोगों  को  प्रत्यक्ष  रोजगार  श्रौर  लगभग  1;  20,000  लोगों  को  श्रप्रत्यक्ष  रोजगार

 प्राप्त  >
 ए  |
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 हमें  इस  पर  भी  विचार  करना  चाहिए  कि  क्या  इस  कम्पनी  को  बंद  करना  राष्ट्रीय हित  में  होगा

 हमने  कोई  इस  प्रकार  कि  नीति  निर्धारित  नहीं  की  है  कि  सभी  बिदेशी  कम्पनियों  को  बन्द  किया  जायें

 इसके  इस
 कम्पनी  को  बन्द  करने  से  पूर्व  इस

 पर  भी  विचार  करना  होगा  कि  कया  इस  पेय  का  कोई

 विकल्प  है  नहीं
 ।

 यह  भी  देखना  है  कि  जब  लोग  श्रभ्यस्त  हो  चुके  हैं  तो  क्या  इसका  कोई

 विकल्प  उपलब्ध  किया
 जा

 सकता
 है  क्या  बन्द  करने से  बेरोजगार  होने  वाले  इतने  व्यक्तियों

 न
 को  ह्म  तत्काल  रोजगार  >  सकेंगे  4

 इस  समूची  स्थिति  पर  विचार  करने  के  पश्चात  हमें  यह  देखना  है  कि  eq  कम्पनी  का  मामला
 वार-बार  क्यों  उठाया  जाता  है  इसका  श्राधार  केवल  राष्ट्रीय  हित  में  नहीं  वरन्‌  हितों का  समर्थन  करना  है  ।

 इसक  में  नीति  निर्धारित  करते  समय  हमें  इन  सब  बातों  पर  विचार  करना  चाहिये  |

 श्री  एच०  एम०  पटेल  (ater)
 :

 यह  पेय  हमारे  देश  में  भी  नहीं  वरन्‌  wae  देशों  में  लोक
 प्रिय  हो  चुका  है  इसी  के  कारण  oe  देशों  में  इसने  एकाधिकार  की  स्थिति बना  ली  है  ।

 यह  एक  बहुसाष्ट्रीय निगम  है  श्रौर  इस  mare पर  इसे  बन्द  करने  की  बात  की  जाती  है

 परन्तु  हमें  इसके  कार्यकरण  पर  विचार  करना  चाहिये ।  वोतले  भरने  oof  के  काम  निजी  .  उद्योग
 > पतियों  के  हाथों  में  |

 कोका-कोला  निगम  सरकार  की  )  से  चल  रहा  है  ।  मेरी  मांग  है  कि  मंत्री  महोदय

 इसके  सबंध  में  एक  पूर्ण  विवरण  सहित  एक  वक्तव्य  दें  जिससे  कि  सारी  स्थिति  स्पष्ट  हो  सके

 हमने  एकाधिकार  तथा  निर्वन्धान्मक  व्यापार  प्रक्रियाएं  श्रधिनियम  एंव  विदेशी  मूद्रा  विनियम  बना  रखे

 यदि  कोई  बात  हो  तो  इन  नियमों  का  सहारा  लिया  जा  सकता  मैं  पुछना  चाहता  हूं  कि

 कोला  निगम  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  क्या  है  --  क्या  उन्होंने  कोई  wafer  कार्य  किया  क्या

 उन्होंने  किसी  निदेश  नियम  ate  विनियम  का  उल्लंघन  किया  क्या  लाइसेंस  देने  में  उनके

 साथ  कोई  रियायत  की  गई  थी  ?  यदि  इन  सब  प्रश्नों  का  उत्तर  दिया  जाये  तो  विवाद  सदा  के  लिए

 समाप्त  हो  सकता  है
 |

 मंत्री  महोदय  को  श्री  ज्योतिमयं  बसु  द्वारा  लगाये  गयें  विभिन्‍न  श्रारोपों  का  खण्डन
 करना  चाहिए  ताकि इस  संबंध  में  गलतफहमी  दूर  हो  जाये  ।  कोला  पीने  से  कभी  किसी  के

 वीमार  होने  या  मर  जाने  का  समाचर  नहीं  मिला  है  ।  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  केवल  तथ्य  बताये

 जिससे  गलत  धारणा  समाप्त  हो  जाये  ।

 Dr.  Kailas  (Bombay  South):  I  would  like  to  know  whether  hon’ble  Health  Minister

 would  appoint  an  Expert  Committee  which  should  look  into  the  question  of  concentrates

 of  Coca-Cola  and  whether  Phosphoric  Acid  is  used  in  it  or  not  and  whether  saccharine,

 sugar,  are  8159  used  and  if  so  to  what  extent  ?  1  would  like  to  point  out  that  cases  of

 heart  attack  have  increased  as  a  result  of  excessive  use  of  saccharine,  sugar  and  caffeire.

 I,  agree  that  we  should  produce  a  national  drink.  It  has  been  revised,  that  if  they

 take  away  a  profit  of  Rs.  one  crore  and  earn  a  profit  of  Rs.  5  crores  for  the  country  then

 But  Iam  not  in  favour  of  this  idea. what  is  the  harm  if  they  are  allowed  to  continue.

 They  take  away  one  crore  rupees  by  preparing  invoices  in  the  name  of  concentrates  and

 earn  five  crore  rupecs  through  exports.  They  want  to  see  us  slaves  and  we  do  not  want

 that  such  pgople  are  allowed  to  stay  on  our  soil.  I  am,  therefore,  of  the  view  that  an  Ex-

 pirt  Con  nittee  should  be  asked  to  find  out  the  likely  effects  of  Coca-Cola  on  our  health.
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 feel  that  we  should  not  allow  this  concern  to  export  the  activities  because  it  is  against  cur

 national  interest.  The  Government  should  keep  secret  watch  on  the  profits  being  re-

 patriated  by  this  corporation.  We  should  encourage  indigenous  manufacturers  e.g.

 Gold  Spot  and  discourage  the  Monopolists  which  are  trying  to  make  us  slaves.

 at  विक्रम  महाजन  :  प्रश्न  यह  है  कि  देश  में  कितनी  विदेशी  पूंजी  लगाई  जाने
 की

 अनुमति  दी  जानी  चाहिए
 ?

 विकासशील  देशों  में  कुछ  क्षेत्रों  में  विदेशी  पूंजी  लगाये  जाने  की  want }
 दी

 जानी  इस  संबंध  में  कोई  दो  राय  नहीं  हो  सकती  ।  रूस  में  भी  ate  झमरीकी  कम्पनियां

 काम कर  रही  है

 मैं  पूछना  चाहता  कि  कोला-कोला  निगम  इस  देश  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  afar  ex  tal  है

 या  नहीं
 ।

 मेरे  विचार  में  भारत  को  इस  देश  में  विदेशी  पूंजी  लगाने  की  aaata J  दी  जानी  चाहिए
 यदि

 उस  पूंजी से  विदेशी  मुद्रा  की  श्राय  हो  सकती  हो  विदेशी  पूंजी  लगाने  की  श्रनुमति दो  शर्तों  पर  दी

 जानी  चाहिए--एक  तो  उससे  देश  की  aifaa  नींव  मजबूत  होनी  चाहिए  atk  दूसरी  उससे  विदेशी

 मुद्रा  की  ara  होनी  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहूंगा  कि  यह  निगम  इस  देश  के  लिए  कितनी

 विदेशी  मुद्रा  afar  करता  है  श्रौर  दूसरे  क्या  कोई  ऐसी  कम्पनी  है  जो  शीतल  पेय  बनाती  हो  श्रौर
 जो

 झायातित  तत्व  भी  विदेशी  से  मंगवाती  हो  श्रौर  क्या  वह  कम्पनी  विदेशी  मुद्रा  श्रजित  करती  है  या  नहीं

 अथवा  क्या  लाभांश  के  रूप  में  उस  देश  को  भेजे  जाने  वाली  धन  राशि  उस  विदेशी  मुद्रा  से  ates  है
 जो

 वह  atta करती  है  ?

 Shri  Sat  Pal.  Kapur  (Patiala):  The  basic  policy  of  the  Government  is  to  encourage

 local  drinks.  We  want  to  know  the  circumstances  under  which  Government  had  to  give

 permission  for  the  extension  in  some  different  name  and  not  in  the  name  of  coca-cola.  There

 ‘seems  to  be  some  lacuna  in  the  working  as  a  result  of  which  coca-cola  is  being  benefited

 indirectly.  It  has  been  stated  that  we  have  been  benefited  by  the  exports  of  coca-cola.  I  would

 request  to  hon’ble  Minister  to  confirm  it  giving  details  thereof.  Sir,  the  problem  is  not

 that  of  expansion  of  coca-cola  but  the  problem  is  that  local  drinks  are  being  eliminated.

 We  have  been  pleading  that  small  sector  should  be  encouraged.  The  Unit  which  produces

 local  drinks  1/2  horse-power  inachinery  has  also  been  taxed.  The  Government  should  re-

 w ray alise  that  such  steps  would  increase  the  number  of  unemployed.  They  should  encourag

 there  small  units  which  are  working  with  machine  of  1/2  horse-power.  We  should  not

 allow  expansion  of  foreign  companies.

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  3a-tat  ए०्सी०  :  1951  1958  के  बीच

 तत्वों  का  श्रायात  करता  था  ।  वर्ष  1958  में  कोका-कोला  निर्यात  निगम  स्थापित किया
 oN

 गया  था  ।  दो  प्रकार  की  कम्पनियां  हैं--एक  कोका-कोला निर्यात  निगम  है  जो  सांद्र  बनाता

 है  श्रौर  दूसरी  में  22  बोतलें  भरने  वाले  संयंत्रों  है  जो  शत-प्रतिशत  भारतीय श थि  कोका-कोला

 निर्यात  निगम  को  लाइसेंस  देते  हैं  ।  वर्ष  1958  तक  वह  सांद्रों  का  झायात  करते  थे  ।  वर्ष  1958

 में  उन्होंने  यहां  पर  सांद्र  बनाने  की  अनुमति  मांगी  थी  ।  केवल  कुछ  ही  तत्वों  के  के  लिए  उनको

 ard  लाइसेंस  दिये  जाते  ह  at  1962,  1963  में  उनको  1,80,000  के  लिए  वास्तविक  प्रयोक्ता

 लाईसेंस  दिये  गये  थे  ।  वर्ष  1963,  1964  श्रौर  1966 में  यह  1.33  हजार  के  लिए  था  ।  उस  समय

 मूल्यन था  लाइसेंस  को  वर्ष  के  दो  भागों  में  दिया  गया  था  ate  दोनों  भागों  को  मिला  कर
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 यह  1,88,000  के  लिए  था  ।  जहां  तक  स्वास्थ्य  की  =e  उ
 भ  a  सम्बन्ध  है  कोका-कोला लगभग  सभी  देशों

 में  बेचा  जाता  है  ।

 ज्योतिर्मय
 बसु

 :
 मैंने  एक  विशिष्ट  श्रारोप  लगाया  है  श्रौर  उसके  समर्थन

 में  सुप्रसिद्ध  सरकारी  पोषण  प्रयोगशाला  द्वारा  प्रकाशित  दस्तावेज  पेश  किया  यदि  मंत्री  महोदय  इस
 पर  अपने  विचार  प्रकट  नहीं  कर  सकते  तो  वह  स्वास्थ्य  मंत्री  से  कह  सकते  हैं  कि  वह  श्रपने  विचार

 The  कर े|

 सभापति  महोदय  :  उन्होंने  एक  मामला  उठाया  है  ।  शायद  मंत्री  महोदय  इस  बात  का  भी  उत्तर

 i

 श्री  ए०  पो ०  जाज  :  मैंने  अपनी  साधारण  राय  प्रकट  की  है  ।  इन  देशों  में  खाद्य  तथा  alas

 नियंत्रण  अधिनियमों  को  सख्ती  से  लागू  किया  जाता  है  ।  जहां  तक  माननीय  सदस्य  द्वारा  प्रस्तुत  दस्तावेज

 का  संबंध  है  उस  पर  स्वास्थ्य  मंत्रालय  ही  गंभीरता  yaw  विचार  कर  सकता  है  ।  हमें  तो  केवल  इस  बात

 पर  विचार  करना  है  कि  क्या  इस  कंपनी  को  दी  गई  विभिन्‍न  सुविधाओं  में  कोई  श्रनियमितताएं  हुई  हैं  ।

 इस  कम्पनी ने  वर्ष  1969 में  76,69,000  रुपये  के  मूल्य  के  उत्पादों  का  निर्यात  किया  था  ।  वर्ष  1970

 में  1  करोड़  53  लाख  रुपये  1971  में  2  करोड़  10  लाख  रुपये  का  तथा  1972  में  2  करोड़

 17  लाख  रुपये  का  निर्यात  किया  गया  था  ।  सांद्र  इसी  कम्पनी  का  उत्पाद  1969

 में  निर्यात  किये  गये  सांद्र  का  मूल्य  69  लाख  रुपये  था  श्रौर  चाय  निर्यात  7,29,000 रुपये  का  था

 अ  1970  में  निर्यात  किये  गये  सांद्र  का  मूल्य  86,91,000  रुपये  था  श्रौर  चाय  का  2,07,000  रुपये

 का  ate  मेंगो  पत्प  का  14,000 रुपये  का  था  ।  वर्ष  1971  में  निर्यात  किये  गये  सांद्र  का  मूल्य
 1

 करोड़

 47  चाय  का  4,62,000  मेंगो  पल्प  3,69,000  रुपये  शर  काजू  का

 रुपये था  ।  वर्ष  1972  में  1  करोड़  56  लाख  रुपये  के  सांद्र  का  निर्यात  किया  गया  ।  वर्ष  1971-72

 में  2.  10  करोड़  रुपये  के  कुल  निर्यात  में  से  केवल  सांद्र  का  1.  47  करोड़  रुपये  निर्यात  किया

 जब  कोई  कम्पनी  विदेशी  मुद्रा  afer  कर  रही  है  तो  हमें  उनको  प्रोत्साहन  देने  होंगे  इस  कम्पनी  के

 बोतलें  भरने  वाले  22  संयंत्र  हैं  उनमें  सीधे  रूप  से  7000  व्यक्ति  नियुक्त  हैं  श्रौर  वितरण  के

 काम  पर  लगभग  एक  लाख  लोग  लगे  हुए  हैं  फिर  ऐसे  ote  उद्योग  हैं  जो  इस  कम्पनी  पर  निर्भर  करते हैं

 कुल  मिला  कर  इससे  2  लाख  लोगों को  रोजगार  मिला  हुमा है  ।  यदि हम  उनको  कच्चा  माल  सप्लाई  न  करें  तो

 उनका  काम  बन्द  हो  जायेगा  ।  श्री  बालचन्द्रन के  सभापतित्व  में  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  बनाई गई  थी  ।

 इस  समिति  ने  ब्यौरेवार  श्रध्ययन  किया  था  श्रौर  इस  निष्कष॑  पर  पहुंची  थी
 कि

 वास्तविक  के

 रूप  में  इन  22  यूनिटों का  श्रायात  का  कोटा  कम  जाना  वैसे  हम  विदेशों

 से  mara  पर  निर्भरता  को  कम  करने  का  हर  संभव  प्रयत्न  करेंगे  ।  परन्तु  इन  22  यूनिटों  की

 झावश्यकताओं को  देखते  हुए  यूनस  कमेटी  की  4.  5  प्रतिशत  की  सिफारिश  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 बालचन्द्रन  समिति  ने  हिसाब  लगाया  कि  उन्हें  16.42  लाख  रुपये  का  झायात  लाइसेंस  देना  ही  पड़ेगा  |

 कोका  कोला  निगम  को  16.  42  लाख  रुपये  का  झ्रायात  लाइसेंस  दिया  गया  था  भ्र  उन्होंने  झपने  उत्पादों

 से  1.50  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  अ्रजित  की  थी  ।  जहां  तक  विदेश  भेजे  जाने  वाली  राशि  का

 सम्बन्ध  इस  कम्पनी  को  विदेश  जाने  वाले  प्रत्येक  रुपये  के  लिए  1.  दे  रुपये  की  विदेशी

 मुद्रा  श्रजित  करनी  होगी  ।  wa
 मैं  स्पष्ट  रूप  से  कह  सकता  हूं  कि  इसमें  कोई  भ्रनियमितता  नहीं

 फिर  भी  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  अन्ततोगत्वा  हमें  aaa  देशीय  उत्पादन  पर  निभर  करना  होगा
 ।
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 सभापति  महोदय  :
 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  इस  संबंध  में  awe  बिचार  प्रकट  करना  चाहेंगे  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  Bq-Aat  go  के०  :  मैंने  श्री  ज्योतिर्मय बसु

 द्वारा  प्रस्तुत  दस्तावेज  को  स्वयं  पढ़ा  है  इस  विषय  पर  सा०  एम०  प्रार ०  की  10

 1973
 weed  रिपोर्ट  को  भी  पढ़ा  कोका  कोला  पीने  वाले  लोगों  की  संख्या  बहुत  श्रधिक  है

 ।

 पहले  भी  इस  बारे  में  कई  प्रश्न  पूछे  जा  चुके  हैं  कि  क्या  कोका  कोला  हानिकारक  है  या  नहीं  क्योंकि

 उसमें  फास्फोरिक  एसिड  श्रौर  कैफीन  होती  है  ।  इसे  सम्बन्ध  में  नेशनल  इन्स्टीच्यूट  आफ  हैदराबाद

 में  कोका  कोला  तथा  श्रन्य  पेय  पदार्थों  के  रसायनिक  श्रौर  जैव  परीक्षण  किये  गये  थे  ।  कोका  कोला  में

 करेमल  a  कुछ  महक  श्रौर  परिरक्षक  ह ग्रथात्‌ च»  बेन्जोट्स  होते  हैं  इसमें  सेक्रीन

 कोई  कृत्रिम  मिठास  नहीं  डाली  जाती  ।

 कोका  कोला  की  एक  बोतल  में  46  मिलीग्राम  कैफीन  होती  इसका  भूख  की  क्षीणता  के

 अतिरिक्त  कोई  हानिकारक  प्रभाव  नहीं  पड़ता  ।  वयस्कों  पर  इसके  प्रभाव  अ्रध्ययन किया  गया  था

 श्रौर  इससे  यह  सिद्ध  gat  है  कि  कोका  कोला  की  5  दिन  तक  लगातार  4  बोतने  प्रतिदिन  पीने  से  भूख
 पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता  |

 +
 जीन  प्रभावों  का  पता  लगाने  के  लिए  भी  श्रध्ययन  किया  गया  था  ate  पता  चला  ल

 कि  कोका  कोला  में  श्रसाधारण  सान्द्रण  के  बावजूद  हड्डी  मज्जा  या  प्रोटीन  की  कमी  नहीं  होती  |  श्रध्ययन
 से  यह  भी  पता  चला  है  कि  कोका  कोला  के  सेवन  से  विटामिन  गनी  की  पाचन  क्रिया  पर  कोई  प्रभाव

 नहीं  पड़ता ।  राष्ट्रीय  पोषाहार  संस्थान  ने  इन  शभ्रध्ययनों  के  arse  पर  यह  पता  लगाया  है  कि  इन

 पेयों  कोला  तथा  ar  सामान्य  को  उचित  मात्रा  में  सेवन  करने  से  किसी  प्रकार  के

 कारक  या  विषैला  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  नहीं  है  ।  इसलिए  इस  संबंध  में  ak  ata  श्रध्ययन  करना

 उचित  नहीं  है  ।  इसका  सेवन  पेट  के  फोड़े  शर  watt  श्रलसर  श्रौर

 एन्ट्राइटस  )  के  रोगियो ंके  लिए  हानिकारक  हो  सकता है  परन्तु  सब  कार्बनीकृत  पेयों  जो

 युक्त  होते  लागू  होता  है  यह  भी  पता  चला  है  कि  इसके  सेवन  से  दांतों  पर  कोई  विपरीत  प्रभाव

 नहीं  पड़ता  |  argo  सी०  एम०  प्रार ०  ने  अन्त  में  लिखा  है  कि  इन  पेयों  को  सीमित  मात्रा  में  पीने  का

 स्वास्थ्य  पर  कोई  विपरीत  प्रभाव  नहीं  पड़ता  समिति  महसूस  करती  है  कि  इस  समस्या पर  ग्रौर

 अनुसंधान  करने  की  श्रावश्यकता नहीं

 तत्पश्चात  लोक  सभा  15  1974/24  फॉल  ,  1895  के  ग्यारह  बजे  Hoge

 तक  के  लिये  स्थगित  हुई  i

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  eleven  of  the  clock  on  Friday,  March  15,  1947

 ROS  (Sal
 Phalguna  24,  1  OF)  (Oa  ह  ka).
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